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 +
 चिह्न  इस

 बात  का

 द्योतक है  कि  प्रदान  को  सभा  उसी  सदस्य  ने  वास्तव में  प्र  था  |

 विधय



 न

 en  ि ब आ
 लोक-सभा  वा

 नानटाटाणाणथान eee ee

 क

 :

 a

 २०  १९५८

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समबेत  हुई

 भ्रिव्यक्ष  महोदय  पीठासीन

 पश्रप्यक्ष  महोदय  :
 राज  प्रश्न  काल  नहीं  है

 ।

 ee  —

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 भारत  में  दूसरे  सामान्य  निर्वाचन  के  बारे  में  प्रतीक  REY

 १--सामान्य )

 पे विधि  मंत्री  (3 Mo Fo ०  कु ०  म  भारत  में  दूसरे  सामान्य  निर्वाचनों  के  बारे  में  प्रतिवेदन

 ZEX  की  एक
 प्रति  सभा-पटल पर  हूं

 ।

 में  रखी  गयी
 देखिये  संख्या  एल०  eto  V2xo/xa]

 रखी
 ल  भारतीय  सेवा  श्री  नियम  के  श्री न  अधिसूचना

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :
 में  झ्र खिल  भारतीय सेवा

 VEX?  की  घारा
 ३

 की  उपधारा  (२)  के  अंतगर्त  दिनांक  १३  १९५८  की  अधिसूचना

 संख्या  जी०  एस०  ग्राम  ११६३  की  एक  प्रति  सभा-पटल पर  हूं  ।

 में  रखो  गयी  देखिये  संख्या  एल०  टी
 ०  WUs/xa]

 तारांकित  प्रश्न  के  उत्तर  को  शुद्ध  करने  वाला  वक्तव्य

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :
 मैं  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम

 जातियों  के  विद्यार्थियों  को  भारत  सरकार
 की  छात्रवृत्तियों  के  बारे  में  तारांकित  wer  संख्या  aX

 पर  श्री  द०  Ho  कट्टी  द्वारा  ३०  १९५८  को  पूछे  गये  एक  अनुपूरक गन  को  करने  वाले

 वक्तव्य की  एक  प्रति  संभा-पटल  पर  रखता  हुं  ।

 a  थन  में
 रखी  गयी  देखिये

 सख्या
 Tao  टी  rexe/as] a

 मूल  अंग्रेजी  में

 3 2egk

 313(A)  LSD~1.



 Br  सरकारी  अ्राथ्वासतों  सम्बन्धी  समिति  २०  eeu

 सामाजिक  सुरक्षा  सम्बन्धी  अध्ययन  दल  का  प्रतिवेदन

 farm  उपमंत्री  आबिद  मै  सामाजिक  सुरक्षा  सम्बन्धी  seas दल  के  प्रतिवेदन

 की
 एक  प्रति  सभा-पटल पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गयी  देखिये  संख्या  एल०  टी०  22e0/Y¥s]

 maar  पण्य  अधिनियम  के  seta  श्रधिसुचनायें

 fata  तथा  कृषि  उपमंत्री  श्र०  स०  थामस )
 :

 में  अत्यावश्यक पण्य  aaa  १६५४

 की  घारा  २  की  उपधारा  (६)  के  अ्रन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  सभा-पटल

 बर  रखता हूं
 :--

 (१)  दिल्‍ली  रोलर  फ्लोर  मिल्ज  घाटा  नियंत्रण  )  १९५८  में  कुछ  संशोधन

 करन  वाली  दिनांक  २८  LENG  की  जी०  एस०  कराए  संख्या  ११२९

 उड़ीसा  चावल  १९४७  में  कौर  संशोधन  करने  वाली
 (2)

 दिनांक  २९  seus  की  जी०  एस०  भ्रम  संख्या  R%Zo  |

 चावल  कौर  धान  दूसरा  मूल्य  नियंत्रण  2eXsS  में  कुछ

 भ्र ौर  संशोधन  करने  वाली  दिनांक  ३  2Ys  की  जी०  एस०  कार  संख्या

 22x I

 (¥)  जी०  एस०  करार  संख्या  2XyY,  दिनांक ४  १९५८  |

 (x)  जी०  एस०  श्रार०  संख्या  ११५६,  दिनांक ४  १९४५८  |

 (&)  राजस्थान चना  Reus  में  कुछ  भ्र ौर  संशोधन  करने  वाली

 दिनांक  ५  १९४८  की  जी०  एस०  कार  संख्या  R2yuy  |

 (७)  दिनांक  ५  १९४५८. की  जी०  एस०  कार  संख्या  £8xs  जिस  में  चावल

 मूल्य  नियंत्रण  १९५८  दिया  गया  है  ।

 (5)  जी०  एस०  ato  संख्या  एक  ७  १९४५८  |

 (&)  जी०  एस०  कार  संख्या  ११६०,  दिनांक  ८  geys  |

 (१०)  जी०  एस०  शिकार  संख्या  Rkko,  दिनांक  ११  REY |

 (११)  जी०  एस०  आर  संख्या  ११९१,  दिनांक  ११  feXa  |

 [geaateta  में  रखी  देखिये  संख्या  एल०  ato  grer/us]

 सरकारी  आश्वासनों  संबंधी  समिति

 दफेत्रीं  asa  का
 कार्प  दाह  सारांदा

 पिंडित  ठाकुर  दास  भागने  ( fear )  :
 में  सरकारी  HRA AT  उंचे तरी  समिति  को  छठे  सब

 हुई  दसवीं  बे  क  का  कार्यवाही  सारांश  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 et ey

 eee

 मिल  अंग्रेजी  में



 ३१७३
 २०  2eys  संसद  (  उठा  विधेयक

 सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  भ्रनुपस्थिति
 संबंधी  समिति

 दावों  घौर  ग्यारहवीं  बैठकों  के
 काय  वाही  सारांश

 पत्री  मूल  चन्द  दुबे
 :  में

 स
 की  बैठकों  से  सदस्यों  की  ग्रनुपस्थिति  संबंधी  समिति

 की  छुटे  सत्र  म  हुई  बैठ  कों
 ग्रोवर  ग्यारहवीं  )

 के
 कार्य  वाही

 सारांश  सभा-पटल  पर  रखता हूं
 |

 ह  बिल  ि

 राज्य  सभा  से  संदेश

 T RT  तन्या
 1सचिव : मझे

 :
 मुदे  VET]  नत  ना  है  कि  मुझे  राज्य  सभा  के  सचिव  से  निम्नलिखित  संदेश  प्राप्त

 हुआ
 है  :

 लोक-सभा  को बताना है  कि
 राज्य-सभा  ने  प्रगति  १८  ge¥s  की  बैठक में

 र दे, देव है धोती  ३  १९५८
 aug  १९५८  जिसे  लोक-सभा  न

 aid  कम  पारित  किया  निम्नलिखित  संशोधनों  सहित  पारित  कर  दिया  है  :--

 खण्ड

 १.  पृष्ठ  २,  पंक्ति  र्म  is  an  advisory  body  एक

 दाता  संस्था  शब्द  हटा  दिये  जायें

 २.  पृष्ठ  २,पंक्ति  ३७-३८  or  member  या  सदस्य )

 ase  हटा  दिये  गरीर

 म
 ३.  पृष्ठ  ३,  पंक्ति  €  (h)  and  (i)

 श्र  |

 दाब  के  स्वान  पर  section  शब्द  रखे  जायें  |

 ह
 गठ

 में  इस  विधेयक  को  इस  श्रुत रोध  के  साथ ्  ton  |  ह  हूं  कि  उक्त  संशोधनों  से  लोक  सभा
 की

 सहमति  इस  सभा  को  प्रेषित  की  जाये  ।

 ह  ee

 संसद *  ( e aT  विधेयक

 राज्य  सना  से  संशोधनों  सहित  लौटाये  गये  रूप  में  सभा-पटल  पर  रखा  गया

 :  में  अ  १९५८  जिसे  राज्य  सभा  ने  संशोधनों

 सहित  लौटा  दिया  सभा-पटल  पर  रखता हुं
 ।

 लि —

 "tye  अंग्रेजी  में



 ३१७४  २०  ALG. अनुपस्थिति  की  श्रीमती

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 रेलवे  ट्रेडिंग  कम्पनी  gu  कमेंचारियों  का  श्रस्यायी  रूप  से

 काम  से  हाय  जाना

 मोहम्मद  इलियास  :  नियम  १९७  के  नवीन में  खान प्र ौर  मंत्री

 का  ध्यान  श्रविलम्ब  गय  लोक  महत्व  के  निम्नलिखित  विषय  की  दौर  दिलाता  हूं  ate  यें ना  करता हूं

 कि  वह  इस  संबंध  में  एक  वक्तव्य  दें  :--

 के  श्रावण्टन  के  कम  किये  जाये  के  परिणामस्वरूप  श्रीराम  रेलवे  हे  डिंग  कम्पनी  दारा

 ८००
 कर्मचारियों  का  आस्था  से  काम  से  हटाया  जाना  ।'

 इस्पात, खान श्रीर इंघन मंत्री खान  शरीर  इंजन  मंत्री  स्वर्ण
 :  जहां तक  तथ्यों  का  पता  लगाया जा

 wal  ऐसा  लगता  है  कि  गत  दो  या  तीन  महीनों में  खानों  से  कोयला  निकालने में  कमी  हो  जाने

 के
 कारण  ८००  कर्मचारियों को  गया  गी  रूप  से  काम  से  हटाये  जा  परिणामस्वरूप  १५  दिसम्बर

 की  को  श्रासाम  रेलवे  एण्ड  द ेडिंग  मारंगरेटा  की  लेडो  तथा  बार गोलाई  की

 खानों  के  कर्मचारी  |
 ने  हड़ताल कर  दो

 ।  इन  खानों  से  मुख्यतया  उत्तर  पुर्जों  सीमान्त  रेलवे  कोयला

 लिया  करती  है  कौर  ऐसा  लगता  है  कि  उस  ने  इन  खानों  से  कोयले  का  श्रावण्टित  कोटा  नहीं  लिया
 ।  गत

 एक  महीने  में  इस  रेलवे  ने  केवल  १४,०००  टन  कोयला  लिया  जब  कि  सामान्य  प्राचीन  १८,०००  टन

 का  था
 ।

 इस  के  परिणामस्वरूप  इन  खानों  में  कुड  कोयला  इकट्ठा  हो  गया  है
 |  जब  कोयला  नियंत्रक  को

 इस  बात  का  पता  लगा  तो  उस  ने  इन  खानों  के  करती  रिक्त  कोयले  का  श्रावण्टन उस  क्षेत्र  के  चाय  उद्योग

 को  कर  दिया
 ।
 आशा  है  कि  जनवरी  ENE  के  बाद  उत्तर  पुर्जों  सीमान्त  रेलवे  २०,००० टन  मासिक

 कोयला  लिया  करेगी  ।  इन  परिस्थितियों  में  श्रासाम  रेलवे  एण्ड  ट्रेडिंग  कम्पनी  द्वारा  कर्मचारियों  को

 भ्र स्थायी रूप  से  हटाने
 तथा  कर्मचारियों  द्वारा की  गई  हड़ताल  का  कोई  प्राची  नहीं  है

 ।
 इस  विषय  के

 बारे
 में  अ्रघिक  विस्तृत  जानकारी  उपबन्ध  नहीं  है  पर  नवीनतम  जानकारी से  पता  लगता  है  कि  १७

 fi त  १९५८  को  हड़ताल  समाप्त हो  गई  थी  ।

 अनुपस्थिति  की
 अनुमति

 treat  महोदय  :  सभा  को  अँट  कों  से  सदस्यों  की  श्रवुपस्थिति  व  समिति  ने  अपने  ग्यारहवें

 प्रति  दन  में  सिफारिश  की  है  कि  निम्नलिखित  सदस्यों  को  प्रतिवेदन  में  उल्लिखित  wafer  के  लिये

 भ्रनुपस्थिति  की  अनुमति  दी  जाये  o_o

 श्री  तेवर

 श्री  पोकर  साहेब

 श्री  सु०  Fo  चोरों
 हिम

 श्री वि
 ao oqo  सेठ

 श्री  ौर

 श्री  जे

 में  समझ ता  हं
 कि  सभा  समिति  की  सिफारिशों  से  सहमत है  ।

 ा eS

 गु  ानानणवगणाततताततमुताणणााजााननाााा

 मल  ध्रंग्रेज़ी  में



 २०  ReXS  saga  निवारण  विधेयक  ३१७४५

 तारांकित  बरन  संख्या  ५६३  के  उत्तर  की

 पिकनिक उड़ान  उपमंत्री  मही  :  में
 ४  १९५८  को  दिये  गये  तारांकित

 प्रदान  संख्या  ५६३  के  उत्तर  को  शुद्ध  करना  चाहता  इस प्रशन के  उत्तर  कि  क्या  यह  सच  है  कि

 स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  श्रन्तर्राष्ट्रीय  सैनिक  उदयन  के  लिए  पाकिस्तान  को  अंशदान  के  रूप

 में  भारत  ने
 जो

 बहुत  बड़ी  राशि  दी  थी  वह  पाकिस्तान  पर  बकाया  में  ने
 बताया  था  कि  १५,६३५

 की  राशि  मिलने  वाली  है  भ्र ौर  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  ग्र सैनिक  उड्डयन  संगठन  के  महा  मंत्री  की  मार्फत

 यह  कार्यवाही की  जा  रही  एक  अनुपूरक  प्रश्न  के  उत्तर  में  में  ने  यह  बताया  था  कि  पाकिस्तान

 १५,६३५  डालर  का  अपना  देने  पर  राजी  हो  गया  है  भ्रौर  प्रश्न  fas  यही  रह  जाता  है  कि

 इस  बकाया  रानी  को  वसूल  करने  के  लिए  कौन  सा  तरीका  अपनाया  जाना  है  ।  इस  बीच

 भ्रन्तर्राष्ट्रीय  wats  संगठन  के  हमारे  प्रतिनिधि  ने  हम  सुचित  किया  है  कि  उक्त  संस्था

 ने  १६  Reus  को  पाकिस्तान से  Qj, SFX STAC BI UT ATT डालर  की  राशि  प्राप्त
 कर

 ली  है
 ।  मुझे

 खेद  है  कि
 ४

 Reus  को  जब  में  ने  सभा  को  यह  जानकारी दी  तो
 उसमें  नवीनतम

 जानकारी  नहीं  दे  सका  था  ।

 ney  ce  सनम

 निवारण  )  विधेयक

 विधि  मंत्री  to  छु०  में  प्रस्ताव करता  हूं

 श्रीलता  निवारण
 &y  में  प्रस़्तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाये  ।

 सभा  को  स्मरण  होगा  कि  यह  भ्र धि नियम  इस
 वह  ३१  दिसम्बर को  समाप्त  हो  रहा

 हमने इस  को  दिसम्बर  तक  इस  आशा  में  बढ़ाया  था
 कि  इस  समय

 तक
 संसद  निवारण  )

 जिसे  इस  सभा  ने  पारित  कर  लिया  राज्य  सभा  द्वारा  भी  भारती  हो  पर  दुर्भाग्य

 से  राज्य  सभा  ने  उसमें  २  संशोधन  किये ह  प्रत  :  वह  विधेयक  वापस  श्री  गया  ह  जसा  कि  सचिव

 ने  भरने  संदेश  में  बताया  है  ।

 अत  :  हमें  इस  अ्रघिनियम  का  कार्यक्रम  १  वर्ष  के  लिए  बढ़ा  देना  चाहिए  |  एक

 का  समय
 तो

 मसविदा  बनाने  में  लग  जायेगा  क्योंकि  ज्यों  ही  यह  विधेयक  पारित  हो  जायेगाਂ  यह

 अघिनियम समाप्त  हो  जायगा  ।  इस  भ्र धि नियम  का  कार्यक्रम  बढ़ाना  श्रावक  है  क्योंकि  यदि

 समय  नहीं  बढ़ाया  जायेगा  तो  इस  सभा  तथा  उस  सभा  के  बहुत  से  सदस्य  was  हो  जायेंगे  |

 मेरा  निवेदन  है  कि  हम  इस  विधेयक  को  शीघ्र  से  शीघ्र  पारित क्र  दें  ।

 taeqat  महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  |

 ठाकुर  दास  भाग  यह  विधान  हमने  FRYR  में  पारित  किया  था

 और  तब  से  परब  तक  हम  हर  साल  इसकी  प्रवधि  एक  एक  AT  करके  बढ़ाते  झरा  रहे  हैं  ।  यद्यपि

 विधान  में  कहा  गया  है  कि  यह  सभा  ग्रीक  पदों  को  अ्रनहूंता  से  मुक्त  कर  सकेगी  फिर  भी  इस

 प्रकार  एक  विधान  की  अवधि  बढ़ा  कर  हम  संविधान  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  कर  रहे  है  ।

 मिल  अंग्रेजी  मे
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 ठाकुर  दास

 जहां  तक  इस  विधेयक  का  संबंघ  यदि  माननीय  विधि  मंत्री  ने  उस  विधेयक  को  समय  पर

 प्रस्तुत  किया  होता  शौर  वह  समय  पर  पारित  हो  गया  होता  तो  इस  विधेयक  को  पारित  करने  की

 श्राव्य कता  ही  न  पड़ती  इसमें  दोष  किसका  है  ?  सचिव  ने  कभी  जो  संदेश  पढ़ा  है  उससे

 पता  लगता  है  कि  उस  सभा  ने  उस  विधेयक  में  कुछ  ऐसे  संशोधन  किये  जिनके  द्वारा  हमारे  कुछ

 प्रयत्न  बेकार  हो  गये

 पिछली  बार  भी  सभी  सदस्यों  को  छः  महीने  के  भीतर  सभी  लाभप्रद  पदों  से  त्यागपत्र  देव

 की  राय  दी  गयी  जो  कि  मेरे  विचार  से  अनुचित  तथा  वैधानिक  था  |  उसी  समय  मे  ते  कहा ~

 था  कि  एक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जाये  ate  ६  महीने  के  भीतर  एक  विस्तृत  विधेयक  तैयार  हो  जाये  ।

 पर  हमारे  सुझाव  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  था  |

 जिस  ढंग  से  यह  सारा  काम  किया  गया  है  वह  प्रा पत्ति जनक  है  ।  भ्रनुच्छेंद १०२ १०२
 द्वारा

 सभा  को  अधिकार  है  कि  वह  किसी  भी  पद  को  अन हूं  न  घोषित  करे  ।  भूतपूर्व  ग्रीष्म  श्री  मावलंकर

 तथा  विधि  मंत्री  श्री  विश्वास  ने  भी  यही  कहा  था  कि  केवल  विशेष  मामलों  में  ही  संसद  इस  अ्रघिकार

 का  प्रयोग  उसके  बाद  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  था  जिससे  माननीय  मंत्री  ने  कहा  था  कि

 फिर  विधेयक  को  प्रवर केवल  क्षतिपूर्ति  भत्ते  मात्र की  बात  थी  ।  हम  लोग  उससे  सहमत  नहीं  थे  ।

 समिति  को  सौंपा  गया  था  र  उसने  संविधान  के  उपबन्धों  के  अनुसर  विधेयक  को  तेयार  करके

 प्रस्तुत  किया  |

 पर  इस  बात  की  अ्रवहेलना  की  गयी  है  ।  माननीय  मंत्री  समझते  हैं  कि  यदि  इन  समितियों

 में  संसद  सदस्य  नहीं  रखे  जायेंगे  तो  देश  का  विकास  नहों  होगा  ।  में  इस  विचारधारा  का

 करता  हूं  पर  में  नहीं  चाहता  हुं  कि  संसद  के  सदस्य  उन  के  सदस्य  बनें  जिनका  सदस्य  होना

 ठीक  नहीं  |

 मेरा  भ्रनुरोध  है  कि  यदि  इस  विधेयक  को  पारित  न  भी  किया  जाये  तो  कोई  हानि  नहीं  होगी  |

 एक  समिति  नियुक्त  की  जाये  att  वह  सारी  समितियों  का  परीक्षण  तीन  महीने  में  करले  कौर  जो

 माननीय  सदस्य  इस  अ्रधिनियम  के  अ्रवोनਂ  राते  वे  तुरन्त  त्याग  पत्र  दे  दें  ।  यदि  हम  इस  विधान  का

 कार्यकाल  १  वर्ष  के  लिए  बढ़ाते  हें  तो  €  महीने  तक  कोई  भी  समिति  नियुक्त  की  जायेंगी  कौर  इस

 सभा  में  ऐसे  सदस्य  रहेंगे  जिन्हें  इस  सभा  का  सदस्य  नहीं  होना  चाहिए  ।  एक  et  प्रतीक्षा

 करने  की  क्या  आवश्यकता है  मुझे  तराशा  है  कि  ग्रुप  तुरन्त  ही  यह  समिति  नियुक्त  करवा  देंगे  |

 अंत  मेरा  विचार  है  कि  इस  विधान  का  समय  बढ़ाने  की  कोई  झ्रावश्यकता  नहीं  है  ।  माननीय

 मंत्री  सदस्यों  का  कार्यकाल  व्यर्थ  ही  बढ़ा  |  इस  विधेयक  के  कार्यकाल  को  कम  से  कम

 समय  के  लिये  बढ़ाया  जाये  ।

 पति  रंगा  में  पंडित  ठाकुर  दास  भागने  की  राय  से  सहमत  नहीं  हूं  ।  जिन

 माननीय  सदस्यों  ने  निगमों  तथा  अन्य  संस्थाओं  में  पिछले  ७  वर्षों  से  काम  किया  यदि  वे  तीन

 या  चार  महीने  और  काम  करेंगे  तो  कोई  श्राफत  नहीं  ८: है  जायेगी  ।  स्वयं  ही  माननीय  मंत्री  ने

 रिज़वान  भी  दिया  है  कि  ज्यों  ही  वह  अधिनियम  पारित  हो  जायेगा  यह  अधिनियम  समाप्त  हो

 जायेंगी  |  मत  यह  आवश्यक  नहीं  कि  हम  मंत्रालय  की  सद  भावना  पर  किसी  प्रकार  का  अ्रविदवास

 करें
 ि  नागा  ae

 मल ा  अंग्रेजी में
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 amar है  faa  सत्र  में  वह  विधेयक  कार्यावलि  की  प्रथम  या  द्वितीय  मद  होगी  कौर  उसके

 पारित  हो  जाने  के  बाद  ag  विधेयक  स्वत
 :

 समाप्त  हो  जायेगा
 ।

 इन  कारणों  से  में  पंडित  ठाकुर

 दास  भागने  की  बातों  से  सहमत  नहीं  हूं  ।

 में  समझता  हूं  कि  सभा  इस  विधेयक  को  पारित  करके  इस  विधान  का  कार्यकाल  एक  कर्ष  बढ़ाने

 से  सहमत  होगी  ।

 श्री  नारायणन्‌  कुट्टी  मेनन  )
 :

 उस  विधेयक के  तृतीय  वाचन के  समय  में  ने

 माननीय  मंत्री  से  निवेदन  किया  था  कि  चू ंकि  इस  के  संबंघ  में  बहुत  मत
 भेद

 हूँ
 अतः  fadan  उपबन्धों

 के  संबंध  में  पुन  :  विचार  किया  जाये  ।  इस  सभा  ने  उस  विधेयक  पारित  कर  दिया  था  शौर

 राज्य  सभा  ने  उसमें  कुछ  संशोधन  करके  उसे  वापस  लौटा  दिया  है  |  हमें  उसके  उपबन्धों

 पर  पुन  :  विचार  करने  का  पर्याप्त  अवसर  मिल  गया  है  ।

 में  माननीय  मंत्री  को  बता  देना  चाहता  हूं  कि  यद्यपि  राज्य  सभा  ने  कुछ  खतरनाक  उपबन्धों

 का  संशोधन  कर  दिया  है  फिर  भी  उस  विधेयक  में  अभी  बहुत  से  खतरनाक  उपबन्ध

 हैं प्रः  सभा  कभी  भी  समय  रहते  इन  खतरनाक  उपबन्धों  को  ठीक  करले  |

 चुंकि  मूल  अधिनियम  ३१  दिसम्बर  को  समाप्त  हो  रहा  है  र  उस  विधेयक  में  राज्य  सभा

 ने  संशोधन  कर  के  उसे  लौटा  दिया  है  अत  इस  विधेयक  पर  विचार  करने  की  झ्रावश्यकता  पड़ी  है  ।

 इंस  प्रकार  सभा  को  एक  बार  पुन  :  उन  उपबन्धों  पर  विचार  करने  का  अवसर  मिल  जायेगा  |

 हमारी  सरकार  को  ब्रिटेन  के  भ्रनुभव  से  भी  लाभ  उठाना  चाहिए  ।  १४  वर्षों  बाद  ब्रिटन

 में  जो  परिवर्तन  हुये  उनको  हमें  ध्यान  रखना  अन्त  में  मेरा  निवेदन  है  कि  अगले  सत्र

 में  सरकार  एक  विधेयक  प्रस्तुत  करें  जो  इन  सभी  दोषों  से  मुक्त  हो  ।  कौर  जो
 संविधान

 के  अनुच्छेद

 १०२  की  भावना  के  अनुरूप  हो  ।

 चो०  रहता  सिह  :  weet  मैंने  साथी  पंडित  ठाकुर  दास
 भार्गव

 के  साथ  सहमत  होता  ग्राम  में  यह  मानता  कि  जो  सदस्य  कुछ  करे  टियों  में  हें  वे  वहां  पर  fas  अपने

 जाती  अंगराज  के  लिये  हैं  ।  कौर  में  यह  मानता  कि  यह  अच्छा  तरीका  होगा  कि  वह  इस्तीफा  दें  तो

 हम  उन  की  मेम्बर  को  बचाने  के  लिये  कोई  कानून  पास  न  करना  ही  लेकिन  में  उनसे  इस  बात  पर

 सहमत  नहीं  हूं  ।  क्योंकि  में  मानता हूं  कि  वहू  उन  कमेटियों  में  देश  के  हालत  के  लिये  हूँ  ।

 दूसरा  सवाल  है  समय
 की

 अवधि  का
 कि

 पाया
 दो

 तीन  महीने
 या  एक  साल  ज़रूरी  है  या  नहीं  ।

 में  समझता  हूं  कि  एक  साल  बहुत  ज़रूरी  है  अर  वह  इस  लिये  हो  सकता  है  कि  जो  सिफारिश  की

 गई  है  प्रौढ़  जिसे  राज्य  सभा  ने  पास  किया  यह  सदन  उस  से  सहमत  न  हो  ।

 अगर  लोक  सभा  राज्य  सभा  के  संशोधनों  से  सहमत  न  हुई  तो  हो  सकता  है  कि  ज्वाइंट  सेशन

 बू  लाना  पड़  जाय  या  इसके  लिये  किसी  एक  कमेटी  के  बनाने  की  राय  बन  जाय  ।  इसलिये  इसकी

 लाइफ़  एक  साल
 के

 लिये  बढ़ाना  बहुत  जरूरी है
 ।

 साल  से  कम  में  शायद  काम  न  चले  |  इस  पर

 विचार  करने  के  लिपे  पहले  जो  सेलेक्ट  कमेटी  बनी  उसने  काफ़ी  wet  तक  इस  पर  विचार

 १३००  कमेटियों  के  बारे  में  विचार  हुमा  झ्र  उसने  अपनी  रिपोर्ट  दी  लेकिन  इस  को  या  राज्य

 सभा  को  कमेटी  की  फ़ाइंडिग्स  सहमत  नहीं  करा  सकी  कौर  इससेਂ  यह  चीज  साफ़  ज़ाहिर  हो  जाती  है
 शि  यह  सावल  किन्हीं  खास  सदस्यों  की  मेम्बर  को  क़ायम  रखने  का  नहीं  बल्कि  देश  के  भ्रमर  राज

 जो  ढांचा  चलता  है  उसको  सही  तरीक़े  से  चलाने  का  है  ।

 अंग्रेजी  में



 ३१७८  अन हूँ ता  निवारण  विधेयक  २०  ey

 रणवीर

 arg  जानते  ढ  कि  इस  fate  में  सदस्यों  में  पूर्ण  मतैक्य  नहीं  दो  क़िस्म  के  खयालात  के

 सदस्य  हूं  ।  कुछ  सदस्यों  का  तो  यह  मत  है  कि  प्राइवेट  सेक्टर  के  अन्दर भले  ही  उनका  सहयोग हो  प्रौढ़

 बे  चेयरमेन  अथवा  डाइरेक्टर  हों  तो  भी  वे  पार्लियामेंट  के  सदस्य  बने  रह  सकें  प्रौढ़  डिसक्वालिफाइड

 नहों  जब  कि  कुछ  माननीय  सदस्यों  का  ऐसा  खयाल  है  कि  उनके  पास  इम्पोर्ट  या  एक्सपोर्ट

 का  लाइसेंस  भी  हो  तो  भी  उनको  पालियामेंट  का  सदस्य  नहीं  रहना  चाहिये  ।  इस  सम्बन्ध  में

 मेरा  निवेदन  है  कि  सका  पुराने  प्रंप्रेजी  राज  के  ढंग  से  मुक़ाबला  नहीं  किया  जा  सकता  प्रौढ़

 के  बदले  उ  ए  युग  को  हमें  ध्यान  में  रख  कर  विचार  करना  होगा  ।  पहले तो  यह  सब  कारखाने वग  रह

 प्राइवेट  सैक्टर  में  प्राइवेट  सैक्टर  वाले  ही  चलाते  थे  लेकिन  वह  हालत  नहीं  रही  है  प्रो  श्री  इस

 देश  के  अन्दर  सरकार  की  बड़ी  बड़ी  कम्पनियां  शर  कारखाने  चला  पबलिक  सैक्टर  काफ़ी

 बढ़  गया  है  र  सरकार  का  जितना  खर्चा  ला  एंड  बार्डर  के  लिये  होता  है  उससे  कहीं  ज्यादा  रुपया

 डवलपमेंट  के  लिये  खर्च  हो  रहा  है  इसलिये  यह  देखना  बहुत  जरूरी  हो  जाता  है  कि  राष्ट्र  का  जो

 खर्चा  होता  है  वह  सही  तरीक़े  से  खर्चे  हो  कौर  इसके  लिये  जरूरी  है  कि  यह  एक  साल  की  मियाद  बढ़ाई

 जायें  क्योंकि  हो  सकता  है  कि  राज्य  सभा  की  सिफारिश  से  यह  सदन  Shares  न  करे  नौ  फिर  ज्वाइंट

 सेशन  हो  या  कोई  नया  बिल  या  कोई  दस टी  कमेटी  बनाने  की  तजवीज़  ATT  |

 fat  नागौर  भरुचा  :
 में  केवल  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि  इस

 विवान  की  अवधि  एक  वर्ज  के  लिये  नहीं  बढ़ाई  जाती  तो  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  को  तुरन्त  ही  इस  सभा

 सेਂ  त्यागपत्र  दे  देता  पड़ेगा  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  नये  विधेयक  जो  राज्य  सभा  को  भेजा  गया  था

 इस  प्रकार  का  कोई  भूतलक्ष्यी  उपबन्ध  नहीं  था  ।  इस  विधेयक
 को  पारित  करने  मात्र  से  ही

 नीय  सदस्यों  को
 सं  रक्ष ग  नहीं  प्राप्त  होगा  अतः  नये  विधान  में  ऐसा  भत लक्ष् यी  खण्ड  रखा  जाये  |

 श्री  कु०  सेन  :  पंडित  ठाकुर  दास  भागने  ने  इस  विधान  जो  इस  समय  चालू

 उत  विधेयक  जो  राज्य  सभा  से  वापस  श्राया  सम्बन्ध  में  जो  कुछ  कहा  है  उसका  उत्तर  देना

 आवश्यक नहीं  है  ।  पर  इस  बात  का  उत्तर  देना  श्रावस्ती  है  कि  उन्होंने  हम  पर  यह  आरोप  लगाया  है

 कि  हम  ने  देरी कर  दी  है  ।  सभा  को  पता  है  कि  यह  विधान  ३  2-5-YE  को  समाप्त  होने  जा  रहा  था

 झर  उसके  बहुत  पूर्वे  वह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जा  चुका  था  |  उसके  बाद  उसे  प्रवर  समिति  को

 सौंपा  गया  जहां  €  महीने  का  समय  लग  गया  ।  उस  बीच  पंडित  ठाकुर  दास  ania  ने  स्वयं  कहा  था

 कि  मूल  अधिनियम  की  अवधि  ६  महीने  के  लिये  बढ़ा  दी  जाये  ।  महीने  बढ़ाने  के  बाद  भी  हम  इस

 नये  विधेयक  को  पारित  नहीं  कर  पाथे  ।  वह  यह  नहीं  चाहते  कि  उन  माननीय  सदस्यों  जो  विभिन्न

 समितियों  में  काम  कर  रहे  अनहा  कर  दिया  जाये  |

 श्री  भक छू चा  द्वारा  कही  गयी  बात  के  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  है  राज्य  द्वारा  पारित  विधेयक

 में  एकਂ  उपबन्ध  हैਂ  जिसनें  कहा  गया  है  कि  वर्तमान  भ्र धि नियम  के  अधीन  जिन  माननीय  सदस्यों  को

 युक्ति  प्राप्त  है  उन्हें  ६  महीने  का  समय  ak  दिया  जाता  है  ।  उन्हें  ६  मास  तक  सेवा  करने  का

 अवसर  प्राप्त  होगा  |  म  समझता  हूं  कि  इस  विधेयक  या  उस  विधेयक  में  कोई  संशोधन  करने  की

 श्राव्य कता  नहीं  है  ।  स्त  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  विधेयक  को
 पारित  किया  जाये  |

 श्रिया  महोदय  :  बदन  यह  है

 ब७
 sata  निवारण  2x2  में  अग्रेतर  सकें  t  न  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाये  2.0

 —-—
 प्रस्ताव  स्वीकृत

 amt i i

 fr  मंप्रेज़ी
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 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है
 :

 खण्ड  १  झीर  २,  ग्र धि नियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  रंग  बनें  [1

 प्रस्ताव  स्वी मृत

 खंड  १  site
 २

 अधिनियमन  सुत्र  विधेयक
 का

 नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये
 +

 tal प्र०  Fo  सेन
 :

 मे  प्रस्ताव करता  हूं  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  क्

 fact  महोदय  :  प्रदान  यह  है

 fears  को  पारित  किया  जाये  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 विदेशी  विनिमय  विनियमन  (dares ) )  विधेयक

 उपमंत्री  ब०  रा०  में  प्रस्ताव  करता  हुं  कि

 है  विनिमय  विनियमन  १९४७  में  क अप्रतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार  किया  जाये  क

 यह  संशोधन  सरल  सा  ही  है  ।  इस  से  अधिनियम  द्वारा  प्रदत्त  दोषियों  की  स्पष्ट  परिभाषा

 ही  की  जानी  है  कहीं  पर  कोई  सन्देह  नहीं  होना  चाहिये  ।  विदेशी  विनिमय  विनियमन  श्रीविजय म

 की  घारा  १३क  सरकार  को  यह  अधिकार  देती  है  कि  वह  भारत  से
 बाहर  देय  अधिसूचित  प्रत्या  भूति

 कारण  करने  वाले  व्यक्ति  को  ऐसी  प्रत्या  भूति  के  भारत  में  किये  जाने  वाले  भुगतान  पर  रोक  लगा  सके  ।

 इस  घारा  की  भावा  सामान्य  सी  थी  ।  वास्तव  में  यह  शक्तियां  सरकार  को  इस  कारण  चाहियें

 थीं  ताकि  वहू  १५  १९४७  से  पुर्व  जारी  की  गई  प्रत्याभूतियों  के  स्थानान्तरण  को  विनियमित

 करे  ।  इस  अधिनियम  की  शक्तियों  को  इस  सीमित  प्रयोजन हेतु
 भी  प्रयोग  किया  गया  है  कि

 भूतियों  का  स्थानान्तरण  रिजर्व  बेक  की  अनुमति  के  बिना
 न  हो  तथा  भारत  सरकार  कौर  सम्बद्ध

 सरकार  के  करार  के  अ्रतुसार  हो  ।

 ठाकुर  दास  arta  पीठासीन

 सरकार  की  यही  इच्छा  है
 कि  इसका  प्रयोग  १४५  १९४७  से  पूर्व  जारी  की  गई

 प्रत्या भू तियों  के  विनियमन  के  लिये  ही  किया  जाये  ।  Rey  के  भ्र घि नियम  में  यही  बात  पूर्णतया

 स्पष्ट न  थी

 aa  निम्न  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मामले  पर  विचार  किया  गया  है  ।  विदेशी

 वि नियोजकों  द्वारा  किसी  भारतीय  समवाय  को  दिया  गया  ऋण  ऋणपत्रों  तथा  ऋण पत्र  स्टाक

 के  रूप  में  हो  सकता  है  वह  इ  स
 अधिनियम  के  प्रयोजन  के  लिये  प्रत्याभूति  ही  होगा  ।  इस  समय

 की  विधि  भारत  हमारी  यह  इच्छा नहीं  यह  कह  सकता  है  कि  भारत  में  इस

 प्रकार  के  सो  ऋण  का  भुगतान  रिज  बंक  की  agate  के  बिना  न  हो  ।  विदेशी  विनियोजक

 इस  कानून
 के  सीमित  उद्देश्य  को

 तो

 नहीं  जान  सकते  किन्तु

 इस

 के  शब्द
 सामान्य हैं  वहू  समझ

 मूल  sist  में
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 ब०  रा०

 हैं  कि  कि  संभवतया  भारत  सरकार  विदेशी  नियोजकों  को  देय
 धन

 पर  किसी  प्रकार  का  श्रमिक
 fata  रखना  चाहती  है  ।  ऐसी  झ्राशंका  &  विदेशी  मुद्रा  के  विनियोजन  में  बावा  श्री  सकती  है  |

 इस  सं  रोब  का  श्रमिक  इसी  सन्देह  को  दुर  करना
 है

 ।  इस  से  सरकार  सरकारी  प्रत्या भू तियों  के

 ऊपर  ही  रोकथाम  लगा  सकेगी जो  कि  १५  अगस्त  १९४७ से  पूर्व  की  हैँ
 ।  मुझे  ग्रा है  कि  सदस्य

 इस  संशोधन  की  पूरी  पुरी  सहायता  करेंगे  तथा  इसका  समर्थन  करेंगे  ।  में  यह  संशोधन  सभा  कै

 समर्थेनाथं  श्राप  महानुभावों  के  सन्मुख  रखता  हूं  ।

 महोदय  :
 प्रस्ताव  प्रस्तुत

 fa  नारायणन  कुट्टी  सेना  माननीय  मंत्रो  ने  केवल  उद्देश्यों  तथा  कारणों

 का  विवरण  पढ़ा  जो  वैसे  हो  समझ  में  नहीं  श्राता  ।  उन्होंने  स्वयं  स्वीकार  किया  है  कि  संशीतन

 इस  कारण  प्रस्तुत  किया  जा  रहा
 है  कि  विदेशी  य  जिप्सियों  के  हृदयों  में  श्राशंकार्पें  थीं  इसी  कारण

 उसे  दूर  करने  का  प्रयास किया  जा  रहा  है  ।  हो  पकता  है  यह  आशंका  माननीय  वित्त  मंत्री
 को  अमरीका

 में  विदित  रई  हो  ।  इस  संशोधन  में  भारतीयों  को  तो  कोई  अभिरुचि  नहीं  ।  यह  विदेशियों  की

 शंकायें  दूर  करने  के  लिये  ही  किया  जा  रहा  है  ।  हम  इस  विधेयक  को  सरल  ही  नहीं  कह

 सकते  |  इसका  वास्तविक  उद्देश्य  विदेशी  लोगों  को  श्रमिक  झ्राइवासन  प्रदान  करना  है  |

 जहां  तक  tore  बैंक  का  सम्बन्ध  है  उसे तो  झाज  भी  यह  ज्ञान  नहीं  है  कि
 हमारा  कितना  घन

 विदेशों में  जा  रहा  है  ।
 सभी  में

 मने  सरदार  स्वर्ण  सिंह  से  एक  प्रश्न  पुछा  था  कि  तेल  समवाय  विदेशों

 में  कितना  धन  भेज  रहे  ्  तो  उन्होंने  ठीक  wins  न  दे  सकने  में  warts  प्रकट  की  थी  ।  उस

 समय  मंत्री  ने  प्राइवासन  दिया  था  कि  सारे  प्रदान  पर  विचार  किया  जायगा  तथा  यदि  आवश्यकता

 हुई  तो  उस  पर  एक  विधि  भी  बनाई  जायगी  ।  राज  कोई  नहीं  जानता  कि  यह  विदेशी  समवाय
 a

 कितना  लाभ  प्राप्त  कर  रहे  हैँ  ।

 हाल  ही  में  भारत  सरकार  न  इत  सेवायों  के  ले  वे  देखने  के  लिये  अपने  ले  वापसी  मे  जे  किन्तु

 यह  समवाय  बड़  चालाक  निकले इ  होंने  अपने  ने  जा पालन  की  विधि  को  हो  बदल  दिया  ।  इन्होंने  मशी  नें

 लगायों  ग्रोवर  लड़कियां  उन  मशीनों  को  चलाती  हें  ।  श्राप  जान  हो  नहीं  सकते  कि  यह  लोग  क्या  करते

 हैं  तथा  क्या  नहों  करते  |  आखिर  जोਂ  ary  व्यय  का व  गैरा वह  देत ेहं  निदान  उसे  स्वीकार हो  करना

 पड़ता  ह  ।  परिणाम  यह  ह  कि  प्रति  at  इती  प्रकार  के  समवाय  लाखों  रुपयों  को  इधर  उधर  करत

 रहत  ह  ॥

 सभापति  महोदय :
 माननीय  सदस्य  विधेयक  के  विषय  से  बाहर  जा  रहे ह  ।  प्रस्तुत  विषय  बड़ा

 ही  सरल  एवं  सीमित  हूँ  ।  ये  बातें  इससे  सम्बद्ध  नहों  हूं  |

 श्री  नारायणन  कुट्टी  मेनन
 :

 यह  मे  इस  कारण  कह  रहा  था  कि  विधेयक  का  उद्देश्य  feat  बक

 को  थोड़ा  प्रौढ़  स्वीकार
 दे  '

 का
 भी  हैं

 ।
 मेरी प्रार्थना हूं  कि  इस  धारा  के  संशोधन से  कोई  भी  उद्देश्य

 पुरा  न  होगा  को  ऐसा  सीमित  संशोधन  स
 1  के  समक्ष  लाना  हो

 '  नहों
 चाहिये  था  ।  इस  संशोधन

 से  कुछ  भी  प्राप्त  न  होगा  क्योंकि  वास्तविक  खतरा  तो  कहों  ate  ही  है  ।

 faarata arora ?
 महोदय :  किन्तु  यह  विधेयक  सीमित  ह  ।  यहां  सामान्य  नियंत्रण  की  बातें  करने  का

 कया  लाभू
 ?

 हम  इसकी  Sent  से  बाहर  नहीं  जाना  चाहिये

 ।

 मल  अंग्रेजी में
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 श्री  नारायगन्‌ कुद्टि मेनन ्य  मेनन  :  मुझे  तो  सी  बात  पर  आपत्ति  हूं  कि  यह  विधेयक  विदेशियों  की

 झा शंका ये  दूर  करने  के  लिये  बनाया  जा  रहा  हैं  ।  वास्तविक  श्रीलंका  तो  हम  भारतीयों  के  हृदयों  में

 हू  ।  राज  हमारी  आवश्यकता  यह  थी  कि  हम  वादे  दियों  के  सन्देह  दूर  कर--क्योंकि  उन्हें  सन्देह तो  करने

 का  कोई  प्राकार  ही  नहीं  ह  ।

 ब०  रा०  भगत  :  माननीय  सदस्य  को  ज्ञात  होता  चाहिये  कि  घन  के  भारत  से  बाहर  जाने  पर

 हमारा  शत  प्रतिशत  नियंत्रण  हं  |

 अजशत्शास्व
 श्री  नारायणन  गुद्दी  सेना  :  कल  हो  तो  ल tg  इस्पात  तथा  aT  मंत्री ने बताया था  कि  उन्हें  इन

 का  कोई  ज्ञान  नहीं  है  ।

 सभापति  महोदय  :  यह  बाते  इस  विधेयक  की  व्याप्ति से  बाहर हू  |  विधेयक  से  संगत  बात  ही  यहां

 कही  जाये  ।

 श्री  नारायण  गुद्दी  सेना  :  यह  विधेयक  लाभहीन  तथा  प्रभावहीन  है  ।  इससे  किवी  भी  प्रकार

 का  कोई  भो  लाभ  नहीं  होगा  ।  यदि  सरकार  कोई  वास्तविक  Prpay
 ग
 करना  चाहती  थी  तो  कोई  व्यापक

 कानन  प्रस्तुत  करती
 |  यह  जि वे यक  किसी  काय  को  सिद्ध  नहों  करता  शर्त

 इसका  विरोध  करते हे  ।

 जब  सरकार  प  प्रकार  स्पष्टतया  हो  लाने  लगो  यी  तो  सरकार  का  हाथ  sagas  विधि  लाने

 के  लिये  किसने  पकड़ा  था  ।  विभिन्न  जजों  में  इफ  प्रकार  के  प्रश्न  उठते  रहे  है  ।  ae  सरकार ने  त्रुटियों

 को  स्वीकार  किया  है  ।  इस  faq  यक  से  तो  कभी  भी  यह  त्रुटियां दूर  नहीं  हो  सकती ं|

 यह  मानी  बात  ह  कि  राज  भारत  सरकार  का  प्रत्या  जूतियों  पर  किसी  प्रकार  का  नियंत्रण

 नहीं  हें  ।  यदि  रिजर्व  बंक  को  wa  यह  शक्ति  दो  भी  जाते  हैं  तब  भी  उसका कोई प्रभाव  नहों  पड़ेगा  |

 बस  ति यन्त्र ग  का  ws  केवल  यही  है  कि  रिजर्व  बेक  को  बोड़ा  शल्क  fae  जाया  करेगा  ।  इससे  अधिक

 नियंत्रण  तो  उसका  हो  डी  नहों  सकता  |  यदि  सरकार  वास्तविक  नियमन  चाहती  है  तो  उसकी

 भाषा  सरकार  को  करना  होगो  ।

 महोदय
 :  मं  पहले  ही  कह  चुका हूं  कि  ea  सय  हम  सामान्य  नियन्त्रण  के  इन  पर

 चर्चा  नहों  कर  सकते  ।  मं  साधनों  सदस्य  से  प्राय ना  करता  हं  कि  वह  विधेयक  की  व्याप्ति  तक  अपने

 भाषण  को  ही  सीमित  रखें  ।

 शी  नारायणन  कुट्टी  मेनन
 :  जब  माननीय  मंत्री  यह  कहते  ह  कि  विदेशी  वि नियोजकों  को  कुछ

 सर्द
 दे  गे  क्या हम  यह  नहीं  कर  संकते  कि  उनके  सन्देह  निराधार हैं  ।  हमें  यह  ्र  कार

 हैकि
 हुम  देखें

 के
 क्या  उनके

 ace peel mv
 हू  वास्तविक  भो  हें  या  नहीं  ।  wa: य  न् ण पशो  न  बिल्कुल  भी  श्रावक  नहीं  है

 ।  इससे

 पता  चलता
 है

 कि  सरकार  श्रत्वयविक  भावक  बन  कर  समय  समय  न  देख  कर  विदेशियों  को  सू  तुष्ट

 करने में  ही  लगी  रहती हँ  ।  सरकार  को  भला  इन  बातों  से  क्या  प्रोजन  होना  चाहिये  ।

 इस  देश  की  सरकार  ने  विदेशो  वि नियोजकों  को  पूरा  पूरा  सहूलियतें  दे  रखी  है  ।  श्राशंकास्रों

 बाली  बातें  भो  समझ  में  नहीं  श्रातों  ।  मेरा  विचार  हँ  कि  जब  वित्त  मं  तरी  मे  रिका  गये  थे  तो  वहां  उन्हें

 कतिपय  अभ्यावेदन  दिये  गये  ये  प्रौढ़  यह  संशोधन  उन  हो  चीजों  का  परिणाम हँ  |

 जहां  तक  विदेशी  समवायों  का  सम्बन्ध  हूं  वहू  तो  देश  से  बाहर  लाभ  की  मात्रा  भेज  ही  रही

 —
 सरकार इस  ATE]  में  भी

 लाभों

 को

 माता  के

 निगम

 को  रोक  नहीं
 सकती  ।  वह  इसके

 भ्रमर
 है  ।

 ण

 मूल  wag  में
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 [at  arco  कुकी

 में  इसके  साय  ही  ata  कतेंव्य  समझता हैं  कि  बताऊं  कि  वास्तविक  खतरे  किघर  हैँ  ।

 एक  बहुत  ही  सिद्ध  मामला  ह  जिसकी  जांच हो  रही  है  ।  सरकार  को  भी  उसके  बारे में  पुरा

 ज्ञान  है  ।  कुछ  उद्योगपतियों  ने  विदेशी  मुद्रा  का  ata  किया  किन्तु  कोई  भी  इसके  बाघिन  कुछ  नहीं

 कर  सकता  |  रिजर्व  बेक  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जानकारी  न  थी  ।  जब  भारतीय  उद्योगपति सरकार

 को  गांवों  में  घूल  झोंक  कर  ऐसा  काम  कर  सकते  तब  किसी  को  पता  क्या  हैं  कि  यहां  क्या  कया  होता

 ह ।  हमारे  कानून  में
 जो

 भय  कर  त्रुटियां ह  वह  इस  प्रकार के  साधारण  से  विधेयक  से  कभी  दूर  नहीं

 हो  सन्तों  ।  इस  से  केवल  कुद  पं  जोपति  हं  को  सांत्वना  मिल  सकती है  ।

 श्री  ईश्वर
 went

 )
 :

 में  अपने भाषण  को  विधेयक  की  व्याप्ति  तक  ही  सीमित  रखूंगा

 वर्तमान  विधेयक  का  सम्बन्ध  १४५  १९४७  ससे  के  ऋणों  की

 प्रत्या भू तियों  के  विनियमन  से  ।  पहले  यह  घारा  सारी  प्रत्या भू तियों पर  लागू हो
 सकती

 थी  क  कि  घारा  में  प्रयुक्त  शब्द  सामान्य  थे  किन्तु  इससे  किन्हीं  लोगों  में  श्रीमतियां  उत्पन्न  हुई

 उन्हों  सन् देहों  को  दर  करने  के  लिये  सरकार  ने  यह  विधेयक  हमारे  समक्ष  सखा  ह  ।
 में  इन  कारणों  को

 समझ  नहों  सका  ।  यह  नियन्त्रण
 ग

 पौ  मित  प्रत्याभूतियों  पर  ही  क्यों  रखा  जाये  ?  यदि  विदेशी  लोग  सन्देह

 करते  ह  तो  उसका  श्रीवास  क्या  ह  ?  हमें  उन  सन् देहों  के  श्रावार  से  अवगत  नहीं  कराया  गया  |  सरकार

 को  यह  जानकारी  हुई  कि  वह  इ  पो  कारण  विनियोजन  नहीं  कर
 रहे  हँ  ।

 यदि  यह  नियन्त्रण  हमने  2ev¥9  से  पहले  की  त्याग  तियों  पर  ही  लगाना  हँ  तो  कया  कारण  हैं

 कि  इसे  उसके  बाद  वाली  त्या भू तियों  पर  क्यों  न  लगाया  जाय  ?  यह  नियुक्ति  कयों  ?

 मान  तय  मन्त्री  ने  विदेशी  विनियोजकों  के  सन्देह  का  झ्राघार  भी  हम  लोगों  पर  स्पष्ट  नहीं  किया

 बोलता  में  रिज
 बे

 क  को  सम्पूर्ण  अघिकार  होने  चाहियें  ताकि  उसे  घन
 के  सं  चालन  की  सारी  अवस्थाओं

 का  पुरा  पुरा  ज्ञान  इस  संशोधन  को  आवश्यकता  तथा  इसके  लिये  होने  थी करता  के  कारणों

 को  मे  तो  समझा  ही  नहीं  ।  यह  विधेयक  बेकार  है  ।

 श्री
 :

 बड़ी  अजीब  बात  हूँ  कि  विधेयक  के  इतन  स्पष्ट  उद्देश्य  के

 बावजूद  भो  लोग  इस  पर  विचित्र  तरीके  से  श्रालोचना  करते  हे  ।  इतनी  विविधा  क्यों  ?

 जहां  तक  विदेशी  विनियोजकों  के  सन्देह  का
 इन  हूँ  यह  गर  १३कं  से  ही  पुर्णतया  स्पष्ट हो

 जाती हूं  ।  इस  धारा  की  भाषा  भी  सामान्य है
 ।  इसे  पढ़  कर  किसी  के  हदय  में  भी  आशंका  उत्पन्न  हे

 सकती है  ।

 इस  बात  को  कहने  की  आवश्यकता  ही  नहीं  कि  हमारे  विकास  के  लिये  विदेशी  विनियोजन

 श्रत्यावद्यक हूँ  ।  कल  ही मेंने  चाय  उद्योग  के  बारे  में  एक  प्रश्न  पुछा  था  जिसके  उत्तर  में  सरकार  ने  कहा

 कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  जांच  क  र  रही  है  ।  इन्हीं  आशंकाओं  के  कारण  तो  विदेशी  विनियोजन  देश  के

 बाहर  जाने  का  प्रयास  कर  रहे  |  सरकार  की  यह  कार्यवाही  स्पष्ट  है  कि  वह  विनियोजकों  के  सन्देह

 दूर  करना  चाह  यदि  सन्देह  ही  टूर  न  होंगे  तो  यहां  कौन  विनियोजन  करेगा  |  मत  विधि  में  कुछ

 स्पष्टीकरण  करना  आवश्यक  हो  है  ग्रोवर  इसलिये  में  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता हूं
 ।

 श्री | है ०
 रा०  भगत  :  श्रीमान  इस  विधेयक

 के  बारे  में  बहुत  से  आवश्यक  वाद  विवाद  खड़े  कर
 दिये

 गय  हे  कुछ  सदस्यों
 ने

 इस  सरल  से  विधेयक  में  राजनी  तिक  कारणों  से  कई  अड़चनें  उत्पन्न  करने  का

 प्रयास  किया हूँ
 |
 किन्तु म  उन  सब

 बातों  के  चक्कर में  न  पड़  कर  कुछ  सदस्यों द्वारा  प्रकट  की  गई

 चिक  दांकाओं  का  समाघान  करने  का  प्रयत्न  करूंगा  ।
 —_——

 tyr  भ्रंग्रेसी
 सें
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 श्री  नारायगन्‌  कुट्टी  ने  विदेशों  में  रुपया  भेजने  के  सम्बन्ध  में  जो  शंकाएं  प्रकट  की  हैं  वे
 सब

 को शंकाएं  हू  ।  इस  समय  रिजर्व  बैक  का  विदेशों  को  भे  जे  जाने  वाले  रुपये  पर  पूरा  नियंत्रण  हू
 ।  उसे

 भरी  जाने  वाली  पूजी  को  एक  एक  पाई  का  ज्ञात  ।  कोई  भो  व्यक्ति  रिज  बक  की  ग्रनमति के  बिना

 एक  भी  पाई  बाहर  नहों  भेज  सकता
 |

 यह  वि यक  विदेशो  वि नियोजकों  को  कोई  नई  प्रत्या  भूति  श्रद्वा  रियायतें  नहीं  देता  ।  यह  केवल

 चालू प्र  या  का  स्पष्टीकरण  करता है
 इसमे  प्रतिभूति  शब्द  की  श्रमिक  स्पष्टता

 से
 परिभाषा

 गई  हैं  ।

 यह  परिभाषा  हमने  एक  प्रद  सूचना में  दो
 थी  जिसका  उल्लेख  मे ंने

 ज  १  १९५७  के
 भाषण

 मूं  किया था  ।

 विदेशी  विनियोजकों  को  यह  आपत्ति  रहती  थी  कि  वह  जब  कभी  भी  कोई  संविदा  करते  हें  तब

 उनके  वकीलों  को  केवल  इस  Wig  नियम  का  ही  ध्यान  रहता  |  उनको  सरकार  द्वारा  निकाली  गई

 विभिन्न  श्रघिसूचनाओं  की  पूरी  जानकारी  नहीं  रहती  ।  इसलिये  उन्होंने  भ्रनौपचारिक  रूप  से  यह

 सुझाव  दिया  था  कि  प्रतिभूति  को  सही  परिभाषा  को  मूल  अधिनियम  में  समाविष्ट  कर  दिया  जाये  ।

 भ्र बहम इस हम  इस  सुझाव  को  कार्यान्वित कर  रहे

 श्री  मेनन ने  यह  wer  उठाया  है  कि  यह  विधेयक  केवल  १९४७ से  पूर्वे  की  प्रतिभूतियों पर

 ही  कयों  लागू  किया  जा  रहा  हू
 ?

 इसका यह  उत्तर  है  कि  १९४७  के  बाद  की  सभी  प्रतिभूतियों

 का  भुगतान  भारत  में  ही  होगा
 ।

 इसलिये  इस  विधेयक  में  केवल  उन्हीं  प्रतिभूतियों  का  ध्यान  रखा

 गया  है  जिनका भारत  के  बाहर  भुगतान होना  है  हम  चाहते हूं  कि  उन  .  प्रतिभूतियों को  बदल

 कर  उनका  भारत  में  ही  भुगतान  करने
 का  कोई  तरीका  निकाला  जा  सके  ।  इसलिमे  हम

 उन  पर  नियंत्रण  रखना  चाहते  हैं  ।  इस  तरह  बाद  को  प्रतिभूतियों  प्रशन  ही  नहीं  उठता  |

 विधेयक  का  केवल  एक  ही  vera  है  कि  अधिसूचना  में  दी  गई  प्रतिभूति  को  परिभाषा को  विधेयक

 में  समाविष्ट फिया  जा  सके  |  इसके  अतिरिक्त  हम  इस  विधेयक  के  द्वारा  कोई  नई  रियायतें  ae

 नहीं  देना  चाहते |

 पथी  प्रभात  कार  )  में  केवल  एक  प्रदान  पूछना  चाहता  हूं  ।  क्या  तक  कोई

 ऐसा  मामला हुजरा  है  कि
 जिसमें

 किसी  विनिधोजक ने  यह  कट्टा  हो
 कि

 क्योंकि  यह  घारा  बहुत  सामान्य

 शब्दों  में  लिखी  गई  है  इसलिये  सन्देह  के  कारण  वह  विनियोजन  नहीं  कर  सका  है  झ्रथवा  सरकार  को

 केवल  है
 कि

 उनके  मन  में  ऐसा  सन्देह  पैदा  हो  सकता  है  ।  माननीय  मंत्री  ने  कोई  उदाहरण  नहीं

 बताये  कि  ag  किन
 कठिनाइयों  के  कारण  यह  संशोधन  करना  चाहत  हैं  |

 यदि  वह  ह्म  कुछ

 उदाहरण  बता  देते  तो  हमें  इस  का  उद्देश्य  सर्दी  सर्दी  पता  चल  जाता  ।

 श्री  ब्०  रा०  भगत :  यह  एक  सामान्य  बुद्धि  का  सरल  सा  मामला  है  अघिनियम में  एक

 दाब्द  है  उसके  विषय  में  प्र धि सूचना  में  यह  कहा
 गया

 है
 कि

 यह  जेसे कि

 यह
 लॉक  ऋण  अधिनियम  में

 दी
 हुई  है

 |  १५  १९६४७  से  पहले  दिये  गये
 ऋणों  पर  लागू  होगी

 ।

 किन्तु  यह  बात  संसार  के  सभी  वि नियोजकों  को  नदीं  विदित  है  ।  इसलिये  स्वभाविक  है  वे  करार

 करते  समय  इसकी  पूछ  ताछ  करते  हैं  इस  असुविधा  को  दूर  करने  के  लिये  इस  को

 भ्र घि नियम  में  सम्मिलित  करने  के  लिये  यह  विधेयक  रखा  गया  है
 ।

 इसमें  उद्धरण  देने  की  कोई

 बात  नहीं  है  ।
 हम  अनुभव

 कर
 रहे  थे  कि  विनियोजकों  के  मंत  में

 इस
 धारा  से  सन्देह  उत्पन्न  हो

 रहेगें  इसलिये
 पे  हमने  यह  स्पष्टीकरण

 कर  दिया है
 a  निििवननिनििधिियिका

 मूल अंग्रेजी  में
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 wet  यह

 विदेशी  विनिमय  विनियमन  १९४७  में  भ्रम्रेतर  संशोधन  करने

 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 पसिभापति  इस  पर  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।

 प्रशन यह  है

 खंड  १  व  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  प्रेम  बने
 ।

 हि

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 खंड  १  व  २,  अधिनियमन  सुत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  |

 16.1  रा  में  प्रस्ताव  करता  हूं :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  म

 रिवायती  महोदय  :.  प्रशन  यह  ए
 >

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 नल

 लागत  तथा  निर्माण  लेखापाल  विधेयक

 सप्ताह  समिति  को  सौंपने  के  लिये  राज्य-सभा  से  सहमत  होने  का  प्रस्ताव

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 यह  सभा  राज्य  सभा  की  १०  RNs  की  बैठक  में  स्वीकृत  तथा  इस  सभा

 को  १२  १६५८  को  संसूचित  प्रस्ताव  में  की  गई  इस  सिफारिश से  सहमत

 है  कि  यह  सभा  तथा  लागत  निर्माण  लेखापाल  PEXS  सम्बन्धी  दोनों

 सभाश्रों  की  संयुक्त  समिति  में  सम्मिलित  हो  कौर  संकल्प  करती  है  कि  उक्त  संयुक्त
 समिति  में  काम  करने  के  लिये  लोक-सभा  के  निम्नलिखित  सदस्य  नाम-निर्देशित

 किये  श्री  fro  च०  श्री  ई०  मधुसुदन  श्री  भोली  सरदार

 श्रीमती  जयाबेन  श्री  राधे  लाल  श्री  श्री  श्री  स०  Fo

 लाला  अचिन्त  श्री  स्वामी  रामानन्द  श्री  पद्म

 श्री  सुन्दर  श्री  प्रभात  श्री  राजेन्द्र  श्री  जयपाल  श्री  क०  ड०

 पंडित  ब्रज  नारायण  प्रस्तावक  तथा  श्री  लाल  बहादुर
 शास्त्री

 1.0
 ws

 tra  झंप्रेजी  में
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 श्रीमान  में  इस  सभा  को  राज्य  सभा  का  उक्त  प्रस्ताव  स्वीकार  करने  का  निवेदन  करता  हूं
 ।

 इस
 विवेयक  में  लागत  तथा  निर्माण  लेखपालों  का  एक  इंस्टीच्यूट  बनाने  का  उपबन्ध  किया  गया

 है  |

 यह  इंस्टीच्यूट  लागत  लेखपालों  के  व्यवसाय  का  विनियमन  करने  के
 लियें  बनाने  का  विचार

 है  |  प्रत्येक  व्यक्ति  इस  बात  को  सामान्य  रूप  से  स्वीकार  करता  है
 कि

 लागत  लेखापरीक्षण
 को

 उचित  पद्धति  के  बिना  सरकारी  क्षेत्र  में  उद्योगों  का
 विकास  होना  बड़ा  कठिन  है  तथा  उसको  प्रतिस्पर्धा

 के  झ्राधार  पर  काम  करने  के  योग्य  बनाना  बड़ा  कठिन  है
 ।

 प्रफुल्ल  आयोग  ने
 भी

 संरक्षण  प्राप्त  उद्योगों  के  लिये  लागत  लेख  TaT< ase Corre  करने  के  ART  पर

 बड़ा  बल  दिया  है
 |  इससे एक  तो  उत्पादित  वस्तु ग्न ों  के  उचित  मूल्य  का  निर्वारण सरल  हो  जाता

 है

 धौर  दूसरे  किसी  उद्योग  में  समय-समय  पर  होने  वाली  प्रगति  का  ज्ञान  होता  रहता  है  ।

 प्राक्कलन  समिति ने  भी  वित्तीय  तथा  wer  सुधारों  संबंधी  अपनी  €वीं  रिपो

 में  लागत  तथा  निर्माण  लेखापालों  का  इंस् टी  च्यूट
 बनाने  की  सिफारिश  की  है  कौर  यह  कहा  है  कि  विभिन्न

 उद्योगों की  लेखापद्धति को  weer  बनाने  के  लिये  इस  व्यवसाय  में  श्रमिक  से  धिक  लोगों
 को

 प्रशिक्षण  दिया  जाना  चाहिये  ।  राष्ट्रीय  उद्योगों  के  प्रबन्ध  तथा  प्रशासन  संबंधी  १६५४-५५  की

 रिपोर्ट में  भी  इस  समिति ने  इस  प्रकार  के  इंस्टीच्यूट  बनाने  के  लिये  शीघ्रता  करने  के  लियें  कहा  था  |

 समिति  का  यह  कहना  था  कि  लागत  लेखा  के  बिना  व्यय  तथा  काय  संचालन
 पर

 नियन्त्रण  रखना

 कठिन  हैं  ।

 लोक-लेखा  afufa  नें  भी  समय-समय  पर  सरकारी  उद्योगों  में  प्राथमिक  ढंग  से  लागत  लख

 रखने  पर  बल  दिया  है  ।

 योजना  के  इस  यग  में  जब  कि  हमारे  उद्योगों  की  इतनी  तेज  गति  से  प्रगति  हो  रही  है  लागत

 लेखापद्धति  की  ठोक  करने  की  करार  भी  झ्रावश्यकता बड़  गई  है  ।  उत्पादन  तथा  नियोजन  के  प्रश्नों को

 हम  केवल  जोड़  लगा  कर  वधवा  घटा  कर  नहीं  हल  कर  सकते  ।  हमें  प्रत्येक  उद्योग  में  प्रति  वस्तु  का

 उत्पादन  व्यय  देखना  पड़ता  वश्तुभ्रों  के  गण  दोष  देखते  पड़ते  हू  प्रत्येक  मज़दूर  की  कार्यक्षमता  देखनी

 पड़ती  है  ।
 इन  समस्या यों  का  हम  केवल  सुचारु  एवं  कुशल  प्रबन्ध  व्यवस्था  द्वारा  ही  हल  कर  सकते

 a  |  इसके  लिये  चतुर  प्रविधिक  मांग  दर्शन  की  बड़ी  आवश्यकता  है  |  हमें  उद्योगों  के  विभिन्न

 एककों  में  एक  सन्तुलन  स्थापित  करना  है  फिर  यह  तभी  सम्भव  हो  सकता  है  जब  हमें  भली  भांति

 मालूम  हो  कि  हमें  कब  कितना  व्यय  करना  है  अरार  कें  व्यय  करना है  ।  हम  श्रम  तथा

 प्रत्येक  का  पूरा-पूरा  तथा  श्रघिकतम  लाभ  उठाना  सीखना  है  |  इस  प्रकार  के  कुशल  औद्योगिक

 प्रबन्धों  में  लागत  लेखा पालन  का  एक  विशेष  तथा  महत्वपूर्ण  स्थान  है
 |  इस  समय  लागत  लखा

 तयार  करने  व  इसको  प्रकाशित  करने  के  बारे  में  देश  में  कोई  विधि  नहीं
 है  ।  सामान्य  लखा  पालन

 चलत  हुए
 ४०  व्य  हो  गये  ह  ।  समवाय  विधियों  से  उसके  विनियमन  में  बड़ी  सहायता  मिली

 किन्तु  उसकी  अपेक्षा  लागत  लेखा  पालन  पद्धति  अभी  नई  चीज  है  ।  इसके  विकास के  लिये

 हमें  HB  संख्या  में  sar  प्राप्त  लेखापाल  तयार  करने  पड़ेंगे
 ।

 तभी  हम  गर-सरकारी  तथा  सरकारी

 दोनों  क्षेत्रों  के  कुशलतापूर्वक  उद्योगों  के  संगठन  सफलता  प्राप्त  कर  सकते  हैं  |

 सरकार  इस  विषय  में  काफ़ी  देर  से  एक  विधि  तयार  करने  के  प्रशन  पर  विचार  करती  रही  है  ।

 १९५६  में  इसके  लिये  एक  विधेयक  का  प्रारूप  भी  तयार  किया  गया  था  ।  किन्तु  क्योंकि  इस  पर

 इस  व्यवसाय  के  जैसे  कलकत्ता  स्थित  लागत  तथा  निर्माण  लेखापाल  इंस्टिक्ट  fafa

 राज्य  क्योंकि  ag  विषय  संविधान  की  तृतीय  सूची  में  को  विचार  करना
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 को  सतीश

 इस  लिये  इस  को  लाने  में  इतना  समय  लग  गय  है  ।  हम  ने  के  सामने  यह
 संकल्प  रखा

 है  ।  जब  तक  इस  संबंध  में  प्रावश्यक  विवान  नहीं  तथा  हो  जाता  तथा  एकता  संबंधी  कोई  परिचित

 गया  नहों  बन  जाती  जो  कि  इस  व्यवसाय  के  ATAU  स्तर  के  लेखापाल  तैयार  कर  सके  तथा

 इस  व्यवसाय  के  लोगों  के  लिये  श्रनशासन  तथा  व्यवसाय  संहिता  बना  सके  तब  तक  के  लिये  सरकार  ने

 कलकता  स्थित  इंस्टीच्यूट  को  नवम्बर  PEXE  से  इस  व्यवसाय  का  नियन्त्रण  रखने  की  स्वीकृति

 दे  रखी  zi

 लागत  लखा पालन  सामान्य  लेखा पालन  अथवा  वित्तीय  लेखा पालन  से  एक  ara  भिन्न  वस्तु

 है  ।  इसी  अनेक  विषय  हू  ।  लेखापालन  के  अतिरिक्त  इसमें  कारखानों  के  प्रबन्ध  तथा  संगठन

 व  इंजोनिरयारिंग  विधानों  का  भी  अघ्ययन  कराया  जाता  है  |  लागत  लजा पों  को  वस्तुतया  के  मूल्य

 उनके  बारे में  रुपयों  के  उत्पादन  अथवा  प्रमाणित  ब्यौरे  तेयार  करना  तथा  सभी  प्रकार

 के  तथ्यों  संबंधो  आँकड़ों  का  संकलन  करना  पड़ता  है  |  ae  बताता  है  कि  उत्पादन  में  कहां-कहां

 पर  मितव्ययता  को  जा  सकती  है  तथा  प्रत्येक  स्तर  पर  उद्योग  को  कुशलता  व  प्रगति  का  हिसाब  लगता

 रहता है  बड़-बड़े  किसानों  में  वह  यह  बताता  है  कि  कहां  पर  अधिक  मज़दूर  व  लग

 प्रत्येक  मशीन  को  कितनी  सामना  कहां-कहां  पर  अपव्यय  हो  प्रत्येक  लेबर  व  मशीनਂ

 को  क्या  स्थिति  है  ।  प्रत्येक  विधान  में  ठोक  ढंग  से  हिसाब  रखने  से  अपव्यय  पर  बड़ा  नियन्त्रण  रहता

 तथा  कच्चो  seq  में  व  अनिर्मित  वश्तुझ्मों  का  पूरा  उपयोग  करने  में  बड़ी  सहायता  मिलती  है  ।

 इस  प्रकार  से  किसी  भी  विधी  की  सब  त्रुटियों  को  जानकारी  होती  रहती  है  ।  लागत  लेखापाल  की

 उद्योग  को  आ्रान्तरिक  अ्रयेव्यवस्था  से  बड़ा  घनिष्ठ  संबंध  होता  है  रोक  वह  उद्योग  को अ्रपठਂ

 डट
 बनाने  म  बड़ी  सहायता  देता  है  |

 इसके  विपरीत  चाटेंगे  एकाउन्टेंट  को  वित्तीय  लेखे  तथा  समवाय  अधिनियम  के  प्रसार

 तत्सम्बन्धी  आवश्यक  विवरण  तैयार  करने  पड़ते  तथा  उन्हें  प्रमाणित  करना  पड़ता  हूं  प्रौढ़  व्यवसाय

 के  लिये  घन  जुटाने के  बारे  में  कतिपय  सिद्धान्तों  का  प्रतिपादन  करना  पड़ता  है  ।
 उसका  कार्य  अधिकतर

 उद्योग  के  कार्यों  का  मूल्यांकन  करना  होता है  तथा  उसका  कार्यक्षेत्र  लागत  लेखापाल  से  सर्वथा  भिन्न  है  |

 इन  बातों  का  ध्यान  रखते  हुए  यह  उचित  समझा  गया  कि  लागत  लेखपालों तथा  चाटने

 ल  खा पालों  के  व्यवसाय  का  नियन्त्रण  तथा  विनियमन  ही  विभिन्न  संस्थानों  को  सौंपा  जाना  चाहिये  ।

 दोनों  के  लिये  एक  ही  संस्था  सम्भालना  बड़ा  कठिन  हैं  क्योंकि  इस  व्यवसाय  में  yer  व्यक्ति  काम  कर

 एक  संस्था  के  लिये  इतने  व्यक्तियों  को  प्रशासन  में  रख  सकना  बड़ा  कठिन  काम  हैं  ।  इसलिये

 कलकत्ता का  वत  मान  इंस्टीट्यूट  को  दोनों  काम  सम्भालना बड़ा  मुश्किल  है  |  विभिन्न देशों  केਂ

 से  भी  यही  विहित  होता  है  कि  दोनों  प्रकार  केਂ  लेखापालों  के  लिय  पदक-पाक  संस्थाएं  बनाना  ही

 स्तर है

 कलकत्ता का  वर्तमान  इंस्टीच्यूट  PEW में  एक  बिना  किसी  लाम  के  उद्देश्य  से  जनता  की  सेवा

 करने  वाली  एक  प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनी
 की

 शक्ल  में  चालू  किया  गया  था  ।  इसको  सरकारी  प्रत्याभूत्ति

 धर  चालू  किया  गया
 था  ।

 यह
 उस

 समय  चालू  गया
 था

 जबकि  देश  में  fart  युद्ध  की  सामग्रीਂ

 का  लेखा  जोखा  रखने  के  लिये  कुशल  एवं  अनभवी च्डे  व्यक्तियों  को  बड़ो  कमी  थी  ।  भ्र पने  प्रारम्भिक  दिनों

 में  सरकार
 ने  इसकी  बड़ी  सहायता  भी  की  थी  ।  युद्ध  के  प्रारम्भिक  दिनों  में  तत्कालीन  भारत  सरकार  ने

 सपने  संभरण  मंत्रालय  में  युद्ध  सामग्री  की  कीमतें  लगाने  के  लिय  लेखापालों  की  एक  gaara  संस्था
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 बना  रखी  थी
 ।

 किन्तु  क्योंकि  इससे  सरकार  की  आवश्यकता  पुरी  न  हो  सकी  तथा  य  लोग  सन्तोषप्रद

 ढंग  से  काम  नहीं  कर  सकते  चन्देरा  उन  दिनों  देश  में  रजिस्टर  लेखापालों  की  काफी  कमी  थी  इसलिये

 सरकार  ने  एक  इंस्टीच्यूट  खोलने  का  विचार  किया  जो
 कि

 इस  व्यवसाय  के  लोगों  का
 परीक्षण

 ले  सके

 तथा  कनिष्ठ  सरकारी  कर्मचारियों  व  विद्यार्थियों  को  उचित  प्रशिक्षण  दे  सके ।  इस  प्रकार  सन्‌

 १९४४  में  यह  इंस्टीच्यूट  प्रारम्भ  ।

 इस  समय  इंस्टीच्यूट के  ३८८  व्यक्ति  पुरी  तौर  से  सदस्य  हूँ
 प्रौढ़  ३६८  व्यक्ति ऐसे  हैं  जिन्होंने

 इंस्टीच्यूट  की  परीक्षाएं  तो  पास
 की  हूँ  किन्तु  जिन्होंने  प्रभी  इसकी  सदस्यता  के  लिये  नहीं  लिखा  ।

 इसके  इलावा  १६०  व्यक्ति ऐसे  हँ  जिन्होंने  लन्दन  के  लागत  तथा  निर्माण  लेखापाल  इंस्टीच्यूट  की
 भारत

 में  परीक्षा  पास  की  हुई  है  ।  इसके  ग्र ति रिक्त  इस  समय  ८३००  एसे  व्यक्ति  हैं  जो  इस  व्यवसाय की

 परीक्षाएं  देने  के  लिये  विभिन्न  इंस्टीच्यूट ों  में  पढ़  रहे  हैं
 ।

 इस  इंस्टीच्यूट  की  जनवरी  PEKE  की
 परीक्षा

 में  लगभग  ३६००  विद्यार्थियों के  बैठने  की  आशा  हूँ
 ।

 इस  इंस्टीच्यूट  की  परिवारों
 का  पाठ्यक्रम

 लन्दन के  इ  स्टीच्यूट  के  समानान्तर  बनाया  गया  था
 ।

 किन्तु  हाल  ही  में  इसका  पुनरीक्षण  किया  गया

 हे  और  कर्ब  इसका  उससे  भी  ऊंचा  स्तर  हो  गया  है  |

 इस  देश  में  कौर  कोई  संस्था  इस  प्रकार  का  प्रशिक्षण  नहीं  देती  कौर  न  ही  कोई  ऐसी  परीक्षाएं

 लेती हूँ  ।  इसलिये  यदि  हम  इस  विधेयक  में  निर्दिष्ट  संस्था  बनाना  चाहते  हैं  तो  वह  केवल  इसी  वर्तमान

 संस्था  के  इसे-गिर्द इसी  माडल  को  आधार  मान  कर  ही  बनाई  जा  सकती  है
 |

 ऐसी  शिकायतें  मिली  हैं  कि  इस  इंस्टीच्यूट  की  परीक्षाओं  में  बहुत  कम  विद्यार्थी  पास  होते

 है  तथा  विद्याथियों  की  पढ़ाई  के  लिये  बहुत  कम  सुविधायें  हैं  ।  इस  विधेयक  के  पारित  होने  के  बाद  तथा

 परिनियत  संस्था  की  स्थापना  के  बाद  सरकार  इन  शिकायतों  की  दूर  करने  का  प्रयास  करना  चाहती  है  ।

 विधेयक  PEEVE  के  चाटें  एकाउन्टेंट  अधिनियम  के  अनुसार  ही  बनाया  गया है  ।  इसमें  केवल

 wa  आवश्यक  परिवर्तन  मात्र  किये  गये हैं
 ।  क्योंकि  इस  अ्रधिनियम  में  मुख्यतया  इस  इंस्टीच्यूट  के

 ठन  तथा  कार्यों  का  उल्टे  ख  किया  गया  है  इन  दोनों  संस्थाओं  में  झ्र धिक  अन्तर  नहीं  दिखाई  देता  ।

 वर्तमान  विधेयक  में  उन  सभी  प्रस्तावित  संशोधनों  का  भी  ध्यान  गया  है  जिनके  बारे  में  चार्ट ड

 wars  gays  में  चर्चा  की  गई  है  तथा  जिस  पर  यह  सभा  बंगले  सत्र  में  विचार

 करन जा  रही  है  ।

 दूसरे  सदन  में  इस  विधेयक  में  कुछ  परिवर्तन  किये  गये  हैं  ।  सम्भव है  इस  सभा  में  भी  इसमें  कुछ

 परिवर्तन  हों  ate  मुझे  तराशा  है  संयुक्त  समिति  यह  परिवर्तन  करने  के  लिये  सहमत  होगी  ।  इस

 यक  में  प्रधानता  लागत  तथा  निर्माण  लेखापालों  का  एक  इंस्टीच्यूट  बनाने  का  उपबन्ध  किया  गया  हैं  ।

 इसके  दो  प्रकार  के  सदस्य  होंग  ।  एक  तथा  दूसरे  इस  का  प्रबन्ध  एक  परिषद्‌

 करेगी  ।  यह  परिषद्‌  सदस्यों  द्वारा  निर्वाचित  सरकार  द्वारा  मनोनीत  तथा

 रीजनल  झ्राधार  पर  चुने  गये  प्रतिनिधियों  से  सिल  कर  बनेगी  ।  यह  परिषद्‌  ही  इस  विधेयक  में  विहित

 सभी  शक्तियों  का  प्रयोग  करेगी  ।  यह  एक  स्वायत्तशासी  परिषद्‌  होगी  ।  केवल  कुछ  ही  विषयों

 जिनका  केन्द्रीय  सरकार  समय  समय  पर  व्यवसाय  के  हित  की  दृष्टि  से  निश्चय  यह  परिषद ३

 केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  होगी  ।  इस  विधेयक
 में  इस

 परिषद  तथा  सरकार  दोनों  को  परस्पर  मान्यता  के

 आधार  पर  उन  देशों  की  उपाधियों  को  मान्यता  प्रदान  करने  का  अधिकार  होगा  जो  कि  भारत  में  वैसी

 ही  उपाधियों को  ओपन  यहां  मान्यता देंगे  ।  यह  मान्यता  इस  बात  को  ध्यान  में  रख  कर  दी

 जायेगीं  कि
 व्यवसाय  की  प्रतिष्ठा  श्र  गरिमा  में  कोई  भ्रातृ

 न
 जाये  प्रौढ़

 न
 ही  इसका  लोकहित  में  कोई

 बुरा  प्रभाव पड़े
 ।

 313(A)
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 इस  परिषद्‌  की  सहायता  के  लिय  प्रादेशिक  निकाय  बनाये  जायगा य  निकाय  परिषद्‌  के

 नियन्त्रण  तथा  निर्देशक  के  अ्रनुसार  इसके  अधीन  काय  करेंगे  |  यह  निकाय  उसी  तरीके  से  कलकत्ता

 इंस्टीच्यूट  के  वर्तमान  सदस्यों  को  अपना  सदस्य  बना  लेगा  जैसे  कि  १९४९  में  चाट डे  एका उन्हें

 नियम  के  पास  होते  पर  उस  समम  के  चाट ेडे  एक  gz}  को  चाटें  डेडक[उटेंट  इंस्टीच्यूट  का  सदस्य  बना

 लिया  गया  था  ।  इसमें  कलकत्ता  के  वर्तमान  इंस्टीच्यूट  को  बन्द  करके  उसकी  सभी  आस्तियों  एवं  प्रमा  रों

 के  हस्तान्तरण  का  विधान
 भी

 किया  गया  ह  |
 वर्तमान  इंस्टीच्यूट  के  सभी  कर्मचारियों  के  सेवायें

 नये

 इंस्टीच्यूट  में  बदल  दी  जायेंगी  |  नथा  इंस्टीच्यूट  बहुधा  mem  निसार  होगा  ।  केन्द्रीय  सरकार  केवल

 विशेष  विकास  योजनाओं  के  लिये  ही  इसे  समय-समय  पर  आवश्यक  सहायता  देगी  |

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  यह  व्यवसाय  एक  नया  व्यवसाय  है  तथा  इस  प्रकार  का

 इंस्टीच्यूट  देश  में  पहली  बार  ब  TAT  जा  रहा  है  दूसरे  सदन  के  सदस्यों  ने  यह  सुझाव  दिया
 था  कि  हमें

 इस  विधेयक  को  पारित  करने  से  पहले  इंस् टी  व्यूह
 श्राफ  हाट

 एका  उन्टेंट्स  द्वारा  प्राप्त  अनुभव  पर  भी

 विचार  कर  लेना  चाहिये  |  इन  सब  बातों  को  देखते  हुए  सरकार  ने  इस  विधेयक  को  संयुक्त  समिति  को

 सौंपने  का  सुझाव  स्वीकार  कर  लिया  है  |

 मुझे  अदा  है  कि  यह  सभा  राज्य  सभा  की  इसਂ  सिफारिश  को  स्वीकार  करेगी  |

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  शुभ्रा  |

 श्री  चारियार  मैं  इस  लागत  तथा  निर्माण  लेखापाल  विधेयक  का  स्वागत  करता हूं
 ।

 श्री  चल  रा  नरसिंहन ने ने  पहल  इसी  प्रकार  का  एक  संकल्प  लेकिन  सरकार  ने  उस  समय  इसे

 उचित
 नहीं  समझा  |  बड़ी  खुशी  की  बात  है  कि  सरकार  ma  एं  सा  विधान  पास  करना  उचित  समझती

 a  |

 यह  विधान  अ्रपने  आप  में  पूर्ण  या  व्यापक  नहीं  है  ।  माननीय  मन्त्री  ने  कहा  है  कि  लागत  लेखा

 तैयार  करना  समान्य  लेखा  HET  से  भिन्न  होता  है  ।  जहां  तक  मेरा  ख्याल  है  लागत  लेखा  रखना

 सामान्य  लेखा  रखने  के  ्  का  एक  विस्तार  ही  है
 |  इसलिये  इसमें  इसਂ  आशंका  की  कोई  गुंजाइश

 नहीं  है  कि  ae  कोई  बहुत  पेचीदा  ate  मुश्किल  सी
 चीज  होगी ।

 पाश्चात्य  देवों  में  लागत  लेखा  रखने  के  कार्य  में  बहुत  सुधार  हो  चुका  है  ।  इंग्लैण्ड में  लागत

 लेखापाल  प्रतिष्ठान  की  स्थापना  PERE  में  हुई  थी  ।

 माननीय  मंत्री  का  कहना है  कि  लागत  लेखा  तैयार  करने  का  काम  ज्यादातर  सरकारी  क्षेत्र  तक

 ही  सीमित  रहेगा
 ।  मे

 इससे  सहमत  नहीं  निजी  क्षेत्र  में  भी  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  योग  दे  सकता  है  ।

 क्योंकि निजी  क्षे  त्र  में
 जो

 अपव्यय  होता  है  वह  हमेशा  स्वाभाविक  ही  नहीं  होता  ।  उद्योगपति  न
 ष

 areal  को  छिपाने  के  लिये
 भी

 बनावटी  ढंग  से  भ्र पने  ले  खों  में  अपव्यय  ठी दलित

 मजदूर  आन्दोलन  के  अपने  अनुभव  मैं  कह  सकता  हूं  कि  आधुनिक  उद्योगों  में  प्रत्यय  को  एक

 मुनाफ  का  साधन  ही  माना  जाता  हानि  का  नहीं
 ।

 सुती  कपड़ा  उद्योग  का  मुझे  काफी  ज्ञान  है  कौर  मैं

 जानता  हूं
 कि

 वहां  जान  बूझ  कर  अपव्यय  दिखाया  जाता  है  |

 हमारी  अरेंज-व्यवस्था  एक
 योजना  पूरण  भ्रम-व्यवस्था  है  ।  इससे  जाहिर है  कि  उसमें  कुछ  नियन्त्रण

 भी
 होना  चाहिये  |  अपव्यय  को  हर  स्तर  निर्माण  की  हर  अवस्था  पर  रोकना  चाहिये  ।  इसके  लिये

 सामान्य लेखा  पर्याप्त  नहीं  क्योंकि  हानि  लाभ  के  लेखों  से  हमें  उद्योगों  की  सही  स्थिति  का  पता
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 नहीं  चलता
 ।

 मजदूर  भ्रान्दोलन  में  श्रम-विवादों  का  कारण  यही  है  कि  मजदूरों  को  उद्योग  की  सही

 स्थिति  का  पता  नहीं  चलता  ।  az  जानते  हैं  कि  हानि  ak  लाभ  के  लेखे  में  झूठे  ७५

 दिखाये  जा  सकते  र  दिखाए  जाते  हैं  ।  वे  जानते  हैं  कि  seas  दिखा  कर  उद्योगपति  अपने  मुनाफे

 को  छिपा  लेत  हँ  ।  इसलिये  यह  जरूरी  है  कि  उद्योगों  के  मौजूदा  स्टाक  का  मूल्यांकन  सही  तरीके  पर

 किया  जाये  ।

 सामान्य  लेखों  में  स्टाक  का  मूल्यांकन  बाजार  भाव
 पर

 किया  जाता  लेकिन  बाजार  भाव  तो

 हर  बाजार  श्रपने-अ्रपने होते  यदि  उसमें  १  भराने  का  भी  हेर  फेर  हो  जाय  तो  उसका  मतलब  होता

 है  कि  कुल  मिला  कर  पूरे  स्टाक  के  मूल्य  में  लाखों  रुपये  का  पड़  जाता  है
 पर

 इस  तरीक  से  WaA-

 धारियों  ate  श्रामिकों  दोनों  को  धोखे  में  रखा  जा  सकता  है  ।  मौजूदा  आन्दोलन  में  यही  समस्या  हमारे

 सामन  हू  ।

 साधारण  तौर  ग्राम  मजदूर  अपने  उद्योग  के  लाभ  प्रौर  हानि  का  एक  मोट  तौर  पर  अन्दाज़ा

 लगा  लेते  हें  ।  यह  सही  है  कि  उनकी  गणना  एक  मोटे  तौर  पर  ही  की  जाती  है  ।  लेकिन  होता  यह  है  कि

 उद्योगपतियों  द्वारा  पेश  किये  गये  लाभ  शर  हानि  के  लेखों  में  और  उनके  ५  अनुमान  में  ज़मीन

 मान  का  अत्तर  रहता है  |  इसीलिये  यह  विवाद  खड़े  होते  ह  |
 मजदूर  में  स्टाक  के  मूल्य  की  गणना

 नहीं  कर  पाते  |  यदि  लागत  लेखा  रखने  का  कायें  किया  भी  तो  वहू  केवल  बड़े-बड़े  उद्योगों  पर  ही

 लागू  किया  जा  सकता  हैं  |  क्योंकि  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों
 में  लागत  रखने

 पर
 जितना  व्यय  होता  हूं

 उसकी

 सामर्थ्य  नहीं  होती  |  लागत  लेखा  देशों  के  लिये  बहुत  आवश्यक  हो  गया  हैं  |  इसलिये कि  हमारे

 देश  के  उद्योग  झर  निर्माण  की  प्रक्रिया  अब  काफी  पेचीदा  झर  विस्तृत  होती  जा  रही  इसलिये  यह

 निश्चित  करना  बड़ा  कठिन  हो  जाता  हें  कि  अ्रपव्यय  कहां  हो  सहा  |  जरूरत  यह  हैं  कि  उत्पादन  की  हर

 अवस्था  पर  लागत  लेखा  रखा  जाये  |  एक  योजना  तेयार  कर  के  काम  करने  की  दृष्टि  से  भी  ag  बहुत

 महत्वपूर्ण  ग्रोवर  इस  दृष्टि  से  भी  कि  इसके  कारण  श्रम-विवादों  में  बहुत  कमी  हो  जायेगी  ।

 श्राम  तौर  पर  कहा  जाता  हूँ  कि  मजदूर  झगड़ालू  होते  हें  ।  में  इसे  नहीं  मानता  |  मेरा  अनभव तो च्े तो

 यह  हूं  कि  मजदूर  बड़ी  समझदारी  प्रपने  उद्योग  के  हितों  को  देखते  हुए  चलते  हें
 ।

 असल  में  उद्योगपति
 bad  ~  NOS

 ही  अपने  मुनाफ  पर  पर्दा  डालने  के  लिये  लख म॑  चालबाज़ियां किया  करते  हैं  ।  wa  इस  विधेयक को

 लीजिये  ।  माननीय  मंत्री  ने  जो  झांकने  दिये  हूं  उनसे  पता  लगता हैं  कि  देश  में  लागत  लेखे  के  योग्य  विशे

 यज्ञों की  बड़ी  कमी  हैं  ।  एक  निजी  प्रतिष्ठान  को  सरकार  ने  मान्यता  दे  रखी  हे  |  वह  प्रतिष्ठान इसके

 लिये  परीक्षाएं  भी  करवाता  लेकिन
 लागत  लेखा  रखना  एक  बहुत  ही  विशेषज्ञता-प्राप्त  विषय है  ।

 विदेशों खास  तौर  से  इंगलैण्ड
 प्रो  अमरीका में  इस  पर  काफी  रुपया  खच  किया  जाता है  ।  साथ ही

 उत्पादन  की  विधियां  भी  बहुत  ही  पेचीदा  होती  जा  रही  हैं  ।  इसलिये  सामान्य  लेखे  से  इसका  अभाव  दूर

 नहीं  किया  जा  सकता ।

 हमारे  अधिकृत  लेखा-पाल  भी  लागत  लेखा  रखने  का  कायें  करते  हें  |  स्वीकृत  लेखापाल  wa  यह

 समझ  रहे  हें  कि  इस  विधेयक  को
 पारित  कर

 के  सरकार  उनकी  रोजी  छीन  रही  इस  सम्बन्ध

 में  संयुक्त  समिति  के  सामने  एक  सुझाव  रखना  चाहता  हूं  कि  यदि  भ्र धिक् ृत  लेखापाल  एक  विशेष

 विषय  में  लागत  लेखा  रखने  के  विषय  में  परीक्षा  पास  कर  तो  उन्हें  भी  लागत  तथा

 पाल  प्रतिष्ठान
 का

 सदस्य  बनने
 की

 अनुमति  दे
 दी

 जाये
 ।

 मेरा  दूसरा  सुझाव  यह  है  कि  इस  प्रतिष्ठान

 को  स्वायत्त  प्रतिष्ठान बनाया  जाये  |  प्रभी  व्यवस्था  यह  हे  कि  प्रतिष्ठान के  २५  प्रतिशत सदस्य  सरकार

 द्वारा  नामज़द  किये  जाते  9X  प्रतिशत  सदस्य  निर्वाचित होते  हें  ।  सरकार  द्वारा  नामजद  २५

 प्रतिशत  सदस्य  भ्र धि कतर  दिल्ल  के  ही  होते  और  वे  पूरे  प्रतिष्ठान  पर  हावी  रहते  हैं  ।
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 pat  सतीश  में माननीय  सदस्य  को  सही  सूचना  दे  दूं  ।  अधिकृत  लेखापाल  परिषद्‌  में  २५

 सदस्य  होते  जिसमे ंसे  ५  सकार  द्वारा  नामज़द  किये  जाते  हें  ।  वे  नामज़द  सदस्य  सरकारी  अधिकारी

 नहीं  होते  ।  उनमें  से  दो-एक  ही  सरकारी  अधिकारी  होते  हैं  ।  बाकी  सदस्य  वाणिज्य  मण्डलों  से  लिये

 जाते  हूं  |

 श्री  वॉरियर
 :  २०  मे ंसे  ५  नामजद  सदस्य  २५  प्रतिशत  के  बराबर  ही  होते  इसलिये  मेरा

 सुझाव  है  कि  केवल  २  सदस्य  ही  नामज़द  किये  जायें  |  निर्वाचित  सदस्यों  की  संख्या  नामज़द  सदस्यों  की

 संख्या  की  तिगुनी  होनी  चाहिये  ।

 इस  प्रतिष्ठान  को  स्वायत्त  संस्था  के  रूप  में  रखना  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  इसलिये  में  चहाता हूं

 कि  माननीय  मंत्री  यह  सशोधन  मान  लें  कि  सरकार  तीन  से  अधिक  सदस्य  नामज़द  नहीं  करेगी  ।

 इस  परिषद्‌  का  कार्यकाल  ३  वर्ष  का  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  इसका  निर्वाचन  प्रतिवर्ष  हो  ।  इसके

 सभापति  कौर  उपसभापति  को  यह  मालूम  रहना  उन्हें  हमेशा  इस  बात  का  घ्यान  रहना  चाहियें

 कि  वे  परिषद्‌  के  कार्यकाल  भर  अपने  पद  पर  नहीं
 प्रो

 उनके  कार्य  का  लेखा  जोखा
 भी

 किया
 जायेगा  ।

 में  समझता हुं  कि  खण्ड  २१  में  रूपभेद  जरूरी है  ।  क्योंकि  उसमें  प्रनुश्नासनात्मक

 वाही  करने  की  शक्ति  केवल  केन्द्रीय  सरकार  को  ही  दी  गयी  है  |

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  अनुशासनात्मक  कार्यवाही  करने  की  शक्ति  केन्द्रीय  सरकार  को  परिषद

 को  दी गयी है  ।  केवल  अरपिल  केन्द्रीय  सरकार  से  की  जा  सकती  है  |  खण्ड  २१  के  अन्तर्गत

 दास नात्मक  कार्यवाही  करने  की  शक्ति  परिषद्‌  को  ही  प्रदान  की  गयी  है  |

 श्री  वॉरियर  :  मुझे  इसका  खेद  मैंने  शायद  उसे  ठीक  से  नहीं  समझ  पाया  |

 सहोदय  पीठासीन

 संयुक्त  समिति  को  झ्रनुशासनात्मक  कार्यवाही  सम्बन्धी  सारी  प्रक्रिया  पर  फिर  से  विचार  करना

 चाहिये |

 में  इस  विधान  का  स्वागत  करता  हूं  |  हालांकि  इसमें  प्रभी  काफी  सुधार  करने  की  TT जाइए  हैँ  ।

 लागत  लेखा  पालों  के  प्रशिक्षण  का  कार्य  कलकत्ता  प्रतिष्ठान  के  एकाधिकार  में  ही  रहता

 लेकिन  इन  लोगों  की  आवश्यकताएं  दिन  प्रतिदिन  बढ़ती  जा  रही  हें  ।  इसलिये  में  समझता  हूं  कि

 इंटरमीडिएट  परीक्षा  में  भी  एक  ऐसा  विषय  सम्मिलित  किया  जाना  चाहिये  ।

 हमें  एक  ऐसी  सेबी हित  व्यवस्था  करनी  चाहिये  कि  यदि  एक  निश्चित  स्तर  से  अधिक  fafa-

 योजन  किसी  उद्योग  में  हो  तो  उसके  लिये  लागत  लेखापाल  रखना  जरूरी  होग  |

 श्री  चे  राठ  पट़ाभिरामन  )
 :  इस  विधेयक  को  पारित  हम  देश  सें  लागत

 लेखपालों  के  एक  नये  व्यवसाय  को  जन्म  दे  रहे  ह्  अभी  हमारे  देवा  में  ग्र थि कृत  लेखापाल  हैं  शर

 समवाय  अ्रघिनियम  के  अ्रन्तगंत  यह  आवश्यक  है  कि  सम्बन्धित  व्यावसायिक  deat  को  प्राधिकृत

 लेखपालों  से  अपना  लेखा  परीक्षित  करवाना  पड़ता  हैं  ।  लागत  लेखापालों  के  सम्बन्ध  में  श्रभी  ऐसी

 कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गयी हें  |  इसका  मतलब  यह  है  कि  हम  लागत  लेखापालों  के  व्यवसायों  को

 जन्म
 तो

 दे
 रहे

 लेकिन  उससे  पहले
 उनके

 लिये  काम  पैदा  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  यह  सही  है
 कि

 प्रफुल्ल

 मिल  स्रंप्रेजी  में
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 mart  ने  इसकी  सिफारिश  की  है  ।  में  मानता  हूं  कि  हमारे  देश  की  मिश्रित  भ्रम-व्यवस्था

 को  देखते  हुए  लागत  लेखा  बहुत  हो  महत्वपूर्ण  होता  जायेगा
 ।

 लेकिन  इस  सम्बन्ध  में  एक  शिकायत  यह

 हे  कि  लागत  लेखापालों  ग्र घि कृत  लेखापालों  के  दो  म्रलग-ग्रलग  वर्ग  बनाये  जा  रहे  हें  ।  आशा है  मि

 संयुक्त  समिति  ऐसी  कोई  व्यवस्था  करेगी  कि  अधिकृत  लेखापाल  भी  लागत  लेखापाल बन  THT

 इसकी  भ्रनुमति  दी  जानी  चाहिये  ।  मेरा  तो  ख्याल  हैं  कि  लागत  लेखापालों  का  अलग  से  कोई  वर्ग  बनाना

 जरूरी  नहीं  है  ।  इंग्लैण्ड  श्र  भ्रमरी का  में  भी  ऐसा  कोई  अलग  वर्ग  नहीं  रखा  गया  हूं  ।  भारत में  ही

 लागत  लेखापाल  प्रतिष्ठान  ert  से  स्थापित  करने  की  बात  सोची  जा  रही  है  ।

 इसका  परिणाम  ag  होगा  कि  अधिकृत  लेखापाल  कौर  लागत  लखा पालों  में  कुछ  प्रति  दं  कविता

 हो  जायेगी  ।  कुछ  मामलों  में  यह  भी  हो  सकता  हू
 कि  अधिकृत  लेखापालों ate  लागत  लेखपालों  में

 किसी  एक  लेखे  के  विषय  में  मतभेद  हो  जाये  |  इसका  कोई  समाधान  इस  व्यवस्था  में  नद्दी  मिलता  |

 धारा १४  परिषद्‌  के  कृत्यों  का  उल्लेख  किया  गया  लेकिन  इस  पूरे  प्रीमियम  में  यह  कहीं  भी  नहीं

 बताया  गया  कि  लागत  लेखें  का  क्षेत्र  क्या  इसे  वैधानिक  तौर  पर  औद्योगिक  उपक्रमों के  लिये

 अनिवार्य  बनाया  जायेगा  या नही ं।

 इस  विधेयक  में  लागत  लेखा  पालों  की  के  बारे  में  भी  कुछ  नहीं  कहा  गया  |  इसमें  यह

 भी  नहीं  बताया  गया  कि  वह  स्थायी  कर्मचारी  होंगे  या  अस्थायी  ;  वे  स्वतन्त्र  व्य।क्त  होंगे  या  सरकारी

 कर्मचारी

 श्री  वारियर  ने  श्रनुरासनात्मक  कार्यवाही  से  सम्बन्धित  सरकार  की  शक्तियों  का  उल्लेख  किया

 था  ।  में  नहीं  समझता
 कि

 सरकार  लागत  लेखापालों  के  प्रा चरण
 की

 देख  रेख  करने  और  उन्हें  भ्रनुशासन

 में  रखने  की  जिम्मेदारी  अपने ऊपर  लेगी  ।

 पृश्नी  संती  चन्द्र  :  वह  fas  पुनरीक्षण  करेगी  ।

 पंथी  च०  रा०  पट्टामिरामन्‌  :  लेकिन  पुनरीक्षण  का  कार्य  भी  काफी  श्रमिक  होगा  ।

 2&Xs  के  विधेयक  ८  में  जो  संशोधन  रखा  जा  रहा  ब्रोकर  जिसके  जरिये  अधिकत  लेखापाल

 प्रीमियम का  संशोधन  किया  जा  रहा  उसे  देखते  हुए  में  समझता  हूं
 कि

 परब  इस  विस्टा  पर  यह  कहने

 का  समय  नहीं  रहा हूं  कि  लागत  लेखा  रखने  का  कार्य  अधिकृत  लेखापालों पर  ही  छोड़  दिया  जाये  |

 दोनों  के  कृत्यों  में  स्पष्ट  रूप  से  विभाजन  होना  चाहिये
 |

 लेकिन  इस  विधेयक  में  ऐसा  कुछ  भी  नहीं  किया

 गया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  अ्रधिक्त  लेखापालों  को  जो  शझ्राशंकायें  हो  रही  उनका  समाधान  करना

 मुश्किल हैं

 fait  नसीहत
 :

 qa
 इस

 विधेयक  के  सम्बन्ध  में  कुछ  शंकायें  इस  में  कुछ

 चुटिया आ  गयी  हैं  ।  एक  बड़ी  त्रुटि  यह  है
 कि

 इस  प्रतिष्ठान  पर  सरकार
 के

 प्रतिनिधि  हावी  रहेंगे  ।

 यह  लागत  लेखा  विधेयक  श्रधिक्ृत  लेखा  विधेयक  के  ढंग  का  ही  है  |  दोनों  विधेयकों  में  त्रुटि  यह  है  कि

 सरकार  ने  हाथ  में  काफी  अधिक  शक्तियां  रखी  हूं
 ।

 लेकिन  होता  यह  है  कि  सरकार  पहले  तो

 प्रतिष्ठान  की  प्रारम्भिक  अवस्था  का  बहाना  बता
 कर

 काफी  महत्वपूर्ण  शक्तियां  भ्र पने  हाथ  में  ले  लेती

 लेकिन बाद  में  प्रतिष्ठान  के  विकसित  होने  पर
 भी

 वह  उन  शक्तियों  को  छोड़ती  नहीं  है  ।  सरकार

 ज्यादा  से  ज्यादा  शक्ति  हथिया  लेना  चाहती  है
 ।  इस  प्रवृत्ति  को  रोका  जाना  चाहिये  |  कम  से  कम

 स्वायत्त  निकायों  की  स्थापना  करते  समय
 हमें  इस  प्रवृत्ति को  उभरने  नहीं  देना  चाहिये  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 धिक  शक्तियां  अरपन  हाथ  में  रखना  चाहती  तो  उसे  अधिनियम  के  ठीक  रूप  से  कार्यान्वित  होने  या

 न  होने  की  जिम्मेदा री  भी  अपने  ऊपर  लेनी  चाहिये  ।  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  संयुक्त  समिति  में

 इस  पर  चर्चा  करते  समय  कोई  सदस्य  ऐसा  प्रस्ताव  रख  सकता  है  कि  कुछ  fags  श्रेणियों  के  समवायों

 को  अनिवार्य तौर  पर  लागत  लेखापाल  रखना  चाहिये  ।  में  चाहता  हुं  कि  wear  महोदय इस  पर

 विनिणंय  दें  ।  यदि  इस  में  ऐसा  कोई  खण्ड  सम्मिलित  नहीं  किया  तो  यह  विधान  अधूरा  रह

 जायेगा  |  इस  विधान  का  उद्देश्य  पूरा  नहीं  होगा  ।  यदि  हम  लागत  लेखापाल  प्रतिष्ठान  की  स्थापना

 करते  तो  इसे  लागत  लेखापालों  की  नियुक्ति  के  लिये  भी  व्यवस्था  कर  देनी  चाहिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  इसके  सम्बन्ध  में  प्रभी  कोई  विनिमय  नहीं  देना  चाहता  |  इसलिये  कि

 यह  एक  काल्पनिक मामला  है  ।  ऐसा  कोई  भी प्रस्ताव सभा  के  सामने  नहीं  है  ।  इस  प्रस्ताव  की

 कल्पना  कर  ली  गयी  है  ।  इसलिये  सभा  उस  पर  कोई  विचार  नहीं  कर  सकती  a  यदि  संयुक्त

 समिति  ऐसी  कोई  विशेष  व्यवस्था  करती  तो  सभा  बाद  में  उस  पर  विचार  कर  सकती  है  ।

 श्री  aaa  बिहार--रक्षित--श्रनुसुचित
 :  माननीय  सदस्यों  ने  लागत

 लेखापालों  की  उपयोगिता  के  बारे  में  संदेह  प्रकट  किया  है  ।

 महोदय  पीठासीन

 उन्होंने  कहा  है  कि  ग्र धि कृत  लेखापालों  are  लागत  लेखापालों  में  प्रयास  में  मतभेद  भी  हो

 सकता  लेकिन  में  ऐसा  नहीं  समझता  |  भारत  बहुत  तेज़ी  से  प्रौद्योगिक  विकास  कर  रहा  है  पौर

 इसलिये  लागत  लेखापालों  की  बहुत  जरूरत  है  ।  देश  में  लागत  लेखापालों  के  एक  ऐसे  प्रतिष्ठान  की

 झावइ्यकता  है  जो  कि  कार्यक्षमता  से  लागत  लेखापालों  का  प्रशिक्षण  कर  सके  ।  जब  तक  हम  किसी

 काम  को  शुरू  नहीं  करते  तब  तक  हम  उसकी  उपयोगिता  को  पुरी  तरह  से  नहीं  समझ  सकते  ।

 लागत  लेखपालों  के  न  होने  से  होता  यह  है  कि  प्रफुल्ल  आयोग  को  उत्पादन  की  विभिन्न

 अवस्थाओं  पर  होने  वाली  लागत  का  कोई  पता  नहीं  चलता  ।  प्रफुल्ल  आयोग  यह  अनुमान  नहीं  लगा

 सकता  कि  उत्पादन  में  मितव्ययता  की  जा  रही  है  या  नहीं  ।  वहू  यह  भी  निश्चित  नहीं  कर  सकता

 कि  उद्योगपति  अनुचित  मुनाफे  कमा  रहे  या  नहीं  ।  लागत  लेखापाल  ही  इस  सम्बन्ध  में  सही

 स्थिति  बता  सकेंगे  ।  तभी  पता  चल  सकेगा  कि  हमारा  उद्योग  समृद्ध  हो  रहा  है  या  नहीं

 अधिकृत  ले बा पालों  कौर  लागत  लेखापालों  में  कोई  मत  भेद  नहीं  हो  इसलिये  कि  उनके

 क्षेत्र  बिल्कुल
 विभिन्न  है  लागत  लेखापाल  उत्पादन  की  लागत  का  निर्धारण  करते  अधिकृत

 लेखापालों  का  यह  काम  नहीं  है  ।

 निजी  उद्योगों  को  अ्निवा्थ  तौर  पर  लागत  लेखापाल  रख  ने  ही  पड़ेंगे  ।  सरकार  को  विधि

 में  एसी  व्यवस्था  करनी  पड़ेगी  |  अभी  तक  स्थिति  यह  है  कि  न  तो  न  प्रबन्धक  कौर  न

 म्रंशवारी  ही  यह  जानते  है  कि
 उत्पादन  का  विकास  सही  दिशा  में  हो  रहा  है  या  नहीं  ।  लागत  लेखापाल

 द्वारा  बताये  गये  विवरण  को  बड़ी  आसानी  से  यह  निश्चय  किया  जा  सकेगा  कि  यह  विकास

 सही  दिशा  में  हो  रहा  है  या  नहीं  ।

 मेल कोटे  :
 में

 अपने  पूर्व  तकता  से  सहमत हं  |  में  सरकार के  इस  विधेयक

 का  स्वागत  करता
 हु  ।  सरकार

 का
 यह

 बहुत  ही  उचित  प्रयास  है  ।  यह
 इसलिये

 जरूरी  है
 कि

 उद्योगों
 ee

 मूल  मं प्रे जी  में
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 रा  प्रस्तुत  किये  गये  लाभ-हानि  के  लेखे  से  हमें  किसी  भी  उद्योग  की  सही  स्थिति  का  ak  उस  में

 की  जानें  वाली  चालबाजियों  का  ठीक-ठीक  पता  नहीं  चलता  |  हमें  यह  भी  पता  नहीं  चलता  व्

 फैक्टरियों  के  संचालन  ग़लती  कहां  हो  रही  है  ।  किसी  भी  फैक्टरी  की  सफलता  इस  बात  पर

 तभी  करती है  कि  उसके  लिये  खरीदी  जाने  वाली  श्रम  शर  अन्य  सेवायों  की  लागत  क्या

 इसके  लिये  जरूरी  है  कि  लागत  लेखापाल  उसकी  सही  स्थिति  हमारे  सामने  रख  सके  ।  लागत

 लेखापाल  का  काम  विशेषज्ञ  का  काम  है  ,  इसलिये  इस  काम  के  लिये  विशेष  तौर  पर  प्रशिक्षण त  व्यक्तियों

 की  जरूरत  है  |

 भारत  इन  उद्योगों  पर  काफी  राशियां  व्यय  कर  रहा  लेकिन  फिर  भी  हमारे  यहां  फैक्टरियां

 बन्द  होती  जा  रही  हैं  ।  आधृत  लेखापाल  तो  वह  समाप्त  होने  पर  ही  हानि-लाभ  के  लेखों  की

 परीक्षा  करते  हैं  ।  इसलिये  हमें  यह  पता  नहीं  चलता  कि  उद्योगों  की  वर्तमान  हालत  क्या  है  |

 उद्योगपति  कहने  लगते  हे  कि  उन्हें  लाभ  नहीं  हो  रहा  है  शौर  व  फैक्टरियां  बन्द  करना  चाहते  हैं

 इन  तमाम  एकाधिकारी  व्यावसायिक  संस्थाओं  की  सहायता  सरकार  भी  करती  लेकिन  बिना

 लागत  लखों  के  सरकार  को  उनकी  सही  स्थिति  का  पता  नहीं  चलता  ।  उद्योग  चाहें  सरकारी  या

 उनकी  सही  स्थिति  जानना  हमारे  लिये  बहुत  जरूरी  है  ।  इसलिये  में  इस  विधेयक  का  सेन

 करता  ्र  करता  हूं  कि  सरकार  इसके  लिय  प्रयाप्त  प्राविधिक  व्यक्ति  जुटायेगी  |

 श्री  सतीश  चन्द्र  के  प्रत्येक  पक्ष  ने  विधेयक  के  सिद्धान्तों  शर  उद्देश्यों  का  समथन

 किया  है  ।  विरोधी पक्ष  के  तथा  सरकारी  पक्ष  के  सदस्यों  ने  भी  इस  विधेयक  का  समान  किया  है

 यद्यपि  उन्होंने  कुछ  उपबन्धों  से  मतभेद  प्रगट  किया  है  ।  विज्षेषव  उन  उपबन्धों  से  जो  प्रशासनिक

 बातों  से  सम्बन्ध  रखते  हैं  |  श्री  बैरियर  ने  यह  ग्रा पत्ति  की  है  कि  अधिकत  लेखापाल  संस्था

 की  परिषद्‌  में  नाम  निर्देशित  सदस्यों  की  संख्या  बहुत  अधिक  है  ।  पच्चीस  व्यक्तियों  की  इस  संस्था  में

 केवल  पांच व्यक्ति  नाम  निर्देशित हैं  उन  में  से  भी  केवल  दो  या  तीन  सरकारी  अधिकारी  ्र

 सदस्य  वाणिज्यिक  संस्थापकों  को  प्रतिनिधित्व देने  के  प्रयोजन  से  सरकार  द्वारा  नाम  निर्देशित  किये

 गये  हैँ  ।  उक्त  संस्था  में  सरकार  को  अधिक  प्रतिनिधित्व  प्राप्त  नहीं  है  ।

 लागत  तथा  निर्माण  संस्था  में  इस  समय  यह  अ्रतनपात  अधिक  ज्ञात  होता  है  |  तथापि  संस्था

 की  ate  के  साथ  साथ  इसके
 सदस्यों

 की  भी  संख्या  बौंगो  ।  यद्यपि  इस  समय  परिषद्‌  में  संस्था

 के  ute  प्रतिनिधि  रखें  गय  हूं  तथापि  भविष्य
 में

 इन  सदस्यों  की  संस्था  में  वृद्धि  होगी  ।

 उनमें  से  सरकार  द्वारा  नाम  निर्देशित  चार  सदस्यों  में  से  सरकारी  अधिकारी  होने  राजनयिक

 नहीं  ह्  ।

 जहां  तक  प्रशासनिक  कार्यवाही  करने  सम्बन्धी  सरकार  के  अधिकारों  का  सम्बन्ध  यह
 अधिकार  परिषद  की  aaa  तथा  कार्यकारिणी  समिति  को  दिये  गये  हैं  ।  अ्रनुशासन  समिति

 या  परिषद्‌  किसी  भी  सदस्य  का
 नाम  पंजी

 से  हटा  सकती  है  या  केवल  उसे  चेतावनी  देकर  ही  छोड़

 सकती  है  उसे  इस  सम्बन्ध  में  पूरा  अघिकार  किया  गया  है  ।  तथापि यह  उपबन्ध  भी  किया  गया

 है  कि  किसी  व्यक्ति  को
 दंड

 दैने  या  उसका  नाम
 पंजी

 से  पांच
 ad

 से
 भी

 अधिक  समय  के  लिये  हटाने

 के  पूर्व परिषद्‌ को  ऐसा  मामला  सरकार  को  भेजना  चाहिये  ।  सरकार  उत  मामले  का
 पुनरीक्षण

 करेगी  ।
 ऐसे  मामले पर  पुनः  विचार  करना

 उचित  भी  है
 ।  वर्तमान  लेखापाल

 अघिनियम  मे  यह  शक्ति  केवल  उच्च न्यायालय  को  ही  प्रदान  की
 गई  है  तथापि  अनुभव  से  यह  ज्ञात

 ob
 मल  ज भ्रंग्रेजी में में
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 सतीश

 gu  है  कि  इससे  मामले  मे  बहुत  विलम्ब  गर  परेशानी  होती  है  जो  कि  व्यतीत  कौर  इस  व्यवसाय
 के

 हित  में  भी  भ्रच्छी  नहीं  है  ।  अतः  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  सरकार  ही  उक्त  मामलों का  पुनरीक्षण

 करेगी  अधिकृत  लेखापाल  संस्था  और  इस  संस्था  में  एक  ग्रेटर  भी  है  ।  ग्र घि कृत  लेखापालों

 के  सम्बन्ध  में  जिस  व्यक्ति  के  विरुद्ध  कायंवाही की  जाती  उस  व्यक्ति  की  रोजी  छिन  जाती  है
 ।

 समवाय  atiy  नियम  के  भ्रनुसार  कम्पनियों  के  लिये  लेखकों  का  परीक्षण  किसी  अधिकृत  लेखापाल

 से  कराना  श्रनिवायं  है  शर  श्रीमती  लेखापाल  वही  है  जो  उक्त  संस्था  का  सदस्य  हो  ।.  यदि  उसके

 विरुद्ध  अनुशासनिक  कार्यवाही  की  जाती  है  तो  वह  अपनी  जीविका  का  उत्पादन  नहीं  कर  सकता  है  ।

 तथापि  जैसा  कि  कई  माननीय  सदस्यों  ने  भी  कहा  है  कि  किसी  सरकारी  या  गर-सरकारी  कम्पनी  के

 लिये  यह  श्रनिवारयं  नहीं  है  कि  वह  अपना  लेखा  परीक्षण  लागत  लेखापाल  से  ही  करवाये  |

 अनुशासनिक  कार्यवाही  करने  पर  भी  उसकी  रोजी  नहीं  छिनेगी  ।  समवाय  विधि  प्रशसन

 विभाग  में  ज्येष्ठ  पदाधिकारी  इन  मामलों  का  पुनरीक्षण  करेंगे  ।  इससे  इस  पेशे  के  सदस्यों  को

 अ्रघिक  संरक्षण  प्राप्त  होता  है  ।

 कई  सदस्यों  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  लागत  तथा  निर्माण  लेखापरीक्षकों  द्वारा  श्रनिवायं

 लेखापरीक्षण  होना  चाहिये  ।  इस  प्रश्न  पर  वर्तमान  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विचार

 चाहिये  ।  मैंने  alt कभी  areal  यह  बताया है  कि  देश  में  केवल  २००  से  कुछ  ही  alas
 लागत

 अर  निर्माण  लेखापालों  ने  झपने  को  के  सदस्य  के  रूप  में  दर्ज  करवाया  है  |  लगभग  200  व्यक्ति

 ar  जिन्होंने  fata  की  लागत  और  निर्माण  लेखापाल  संस्था  से  यह  परीक्षा  पास  की  है  ॥

 इसलिये  उद्योगों  के  किसी  वर्ग  से  भी  यह  कह  सकना  संभव  नहीं  है  कि  वह  aaa  लेखकों  को  निर्माण

 तथा  लागत  लेखपालों  से  ही  दिखाये  ।  लागत  निर्माण  लेखापाल  का  काय  भी  ates

 लेखापाल  का  काय  से  बिल्कुल  भिन्न  है  वह  उसकी  तरह  वर्ष  के  अंत  में  हिसाब
 की

 परीक्षा  करक  यह  नहीं

 देखता  कि  सारा  व्यय  कम्पनी  के  खातों  के  श्रतुसार  ही  gar  है  ।
 लागत  तथा

 निर्माण  लेखापाल  किसी

 विशेष  कारखाने  से  संलग्न  रहता  है  वह  कच्चे  माल  की  लागत  का  ध्यान  रखता  है  दौर  यह  देखता

 है  कि  मशीन  भ्र ौर  श्रम  का  पूरी  तरह  उपयोग  किया  जा  रहा  है
 कि

 नहीं  वह  यह  देखता है  कि

 कच्चे  माल  व  मशीन  पौर  जनशक्ति  के  उपयोग  में  संतुलन रखा  जा  रहा  है  या  नही ं।  और  कारखानों

 में  किये  जाने  वाले  सारे  व्यय  से  जन  शक्ति  प्रौढ़  कच्चे  माल  इत्यादि  का  पुरा  पुरा  लाभ  मिल  रहा  हैं

 या  नही ं।  हम  ऐसी  स्थिति  में  इसे  श्रनिवायं  नहीं  कर  सकते  है  ।  भविष्य  में  इस  प्रश्न  पर

 पुन  :  विचार  किया  जा  सकता  है  भ्र  पहिले  पहल  सरकारी  क्षेत्र  में  इन्हें  रखना  सैनिक  लाभदायक

 सिद्ध  होगा  ।  गेर  सरकारी  क्षेत्र  नें  कई  कारणों  से  प्रभी  इसकी  उपयोगिता  को  पूरी  तरह  से  अनुभव

 नहीं  किया  है  |  यदि  वे  इस  विषय  पर  अधिक  व्यापक  दृष्टि  से  विचार  करेंगे  तो  उन्हें  ज्ञात  होगा  कि

 यह  तरीका  उन  के  लिये  ही  लाभकारी  है  क्योंकि  इससे  वह  अपनी  स्थिति  का  सही  सही  अनुमान  लगाने

 में  समर्थ  होंगे  ।  वस्तुतः  इस  समय  हमारे  पास  पर्याप्त  लागत  तथा  निर्माण  लेखापाल  नहीं  है  |

 वस्तुत  :  इस  विधेयक  में  ऐसा  उपबन्ध  किया  भी  नहीं  जा  सकता  है  ।  समवाय  अधिनियम

 में  यह  उपबन्ध  किया  गया  है  कि  सभी  समवाय  अपने  लेखाओं  की  परीक्षा  अ्रधिकषत  लेखापालों  द्वारा

 करायेंगे  |  इसी  प्रकार  प्रभुत्व  अधिनियम  में  इस  प्रकार  का  संशोधन  करना  आवश्यक  हो  सकता

 है  कि  सरकार  द्वारा  रक्षित  उद्योगों  जिनके  लिये  उपभोक्ता  से  अधिक  किसी  देने  को  कहा  जाता

 हिसाब  की  परीक्षा  की  जानी  चाहिये  ।  यह  उपबन्ध  प्रफुल्ल  अधिनियम  में  किया  जाना  चाहिये
 न  कि  लागत  तथा  निर्माण  लेखापाल  अधिनियम  में  ।  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  इस  व्यवसाय  का



 २०  ReXs  लागत  तथा  निर्माण  लेखापाल  विधेयक  PIER

 विनियमन  उनका  संगठन  उसके  प्रशिक्षण  झर  उसके  नियंत्रण  के  लिये  व्यवस्था  करना

 ae  उनके  लिये  व्यवहार  संहिता  बनाना  तथा  तत्सम्बन्धी  भ्र तु शासन  के  मामलों  इत्यादि  पर  कार्यवाही

 करना  है  |  निसंदेह  लेखापरीक्षा  की  यह  पद्धति  महत्वपूर्ण  है  लेकिन  इसे  भ्रनिवायं  रूप  से  लागू

 करना  दूसरी बात  है  ।  वस्तुत
 :  यह  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  के  ग्रन्तर्गत  नहीं  प्रा  सकता  है

 ।

 श्री  चे०  रा०  पट्टाभिरामन्‌  ने  यह  कहा  है  कि  व्यवस्था  में  इस  प्रकार  की  गुंजाइश  की  जाय  कि

 अधिकृत  लागत  तथा  निर्माण  लेखापाल  का  काम  झ्र ौर  लागत  तथा  निर्माण

 अधिकत  लेखापाल  का  कार्य  कर  सके  ।  यदि  वह  इस  संस्था  का  सदस्य  होने  की  महंता  रखता  है  तो

 वह  दोनों  काम  कर  सकता  है  ।  इस  विधेयक  में  कोई  ऐसा  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया  गया  है  ।.  वस्तुतः

 दोनों  कार्यों  में  पर्याप्त  भिन्नता  होने  के  कारण  एक  व्यक्ति  दोनों  कार्य  करना  पसन्द  नहीं  करेगा  |

 वैज्ञानिक  तथा  टैक्नीकल  दृष्टि  से  प्रगतिशील  देशों  में  भी  लोग  एक  ही  विषय  में  विशेषज्ञता  प्राप्त

 करते  वस्तुतः  इन  दोनों  के  कार्यों  में  इतना  ही  भ्रातृ  है  जितना  कि  इस  सभा  की  प्राक्कलन

 समिति atc  लोक  लेखा  समिति  के  कार्य  में  प्रतर  होता  है  ।  लागत  तथा  निर्माण  लेखापालों  का  यह

 कार्य  है  कि  वह  कारखाने  का  प्रतिदिन  का  कायथ  देख
 कर  यह  पता  लगायें

 कि
 क्या  कारखाने  में

 जनक  प्रगति हो  रही  है  ।  क्या  विभिन्न  लागतों में  संतुलन  है  प्रौढ़  इतना  व्यय  करने  पर  अ्रतम में  जो

 लागत  ग्रायेगी  वह  उचित  होगी ।  इस  प्रकार वह  कारखाने  के  वर्तमान  हिसाब  किताव को  देख

 रेख  करता  है  जब  कि  अधिकृत  लेखापाल  का  कार्य  सारे  हिसाब  किताब  की  बाद  में  जांच  करना  है
 ।

 अधिकृत  लेखापाल  को  वित्तीय  सौदे  हिसाब  किताब  रखने  कौर  रसीदें  इत्यादि  रखने  की  प्रणाली

 की  अच्छी  जानकारी  होनी  चाहिये  परन्तु  लागत  तथा  निर्माण  लेखापाल  को  उत्पादन  के  तरीकों

 उद्योग  की  व्यवस्था  इत्यादि  के  सम्बन्ध  में  पर्याप्त  जानकारी  होनी  चाहिये  ।  इसलिये  इन  दोनों  में

 बहुत  अन्तर  है
 |  यदि  एक  अ्रधिक्त  लेखापाल  लागत  तथा  निर्माण  लेखापाल  संस्था  का  सदस्य

 बन  सकता  है  तो  उसे  यह  कार्य  करने  में  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।  संयुक्त  समिति  इन  उपबन्धों  में

 इच्छानुसार  संशोधन  कर  सकती  है  तथापि  वर्तमान  व्यवस्था  के  भ्र तु सार  एक  व्यक्ति  दोनों  संस्थाओं

 का  सदस्य  वन  सकता  है  ।

 श्री  नसीहत  ने  पुरजोर  दादों  में  इस  संस्था  को  स्वायत्तशासी  बनाने  की  सिफारिश  की  है  ।

 विधेयक  के  क्वारा  भी  इस  संस्था  को  स्वायत्तशासी  पद  प्रदान  किया  गया  है  |  केवल  इस  प्रकार  की

 व्यवस्था  रखने  के  कारण  की  श्रमिक  परिस्थिति  में  सरकार  निर्देश  जारी  कर  सकती  है  वह  सोचते  हे  कि

 संस्था  की  स्वतंत्रता  का  MTS  हु  प्रा  है  अर  सरकार  केवल  अपने  अह  की  तुष्टि  के  लिये  ग्रसित

 अधिकार  रखना  चाहती  है  |  वह  इस  बात  को  म्यूजिक  निश्चय  से  नहीं  कह  सके  हें  कि  यह  अधिक  शक्ति

 कौन  अपनें  लिये  चाहता  है  ।  यदि  वह  इस  विषय  को  सहो  दृष्टिकोण  सेਂ  देखें  तो  केवल  यह  तथ्य  कि

 सरकार  ने  इस  संस्था  को  सं विहित  मान्यता  प्रदान  करने  की  प्रा वश्य कता  समझी है  रोसे  स्वायत्तशासी

 दर्जा  प्रदान
 किया  है

 इस
 बात

 का
 मान  है  कि  सरकार इस  व्यवसाय की  उचित  उन्नति  चाहती

 > ट  |  क्योंकि  सरकार  को  व्यवसाय  की  वर्तमान  स्थिति  तथा  प्रशिक्षण  सुविधाओं  व  परीक्षा  लेने

 के  तरीकों  सेਂ  संतोष  नहीं  है  इसीलिये  सरकार  ने  वर्तमान  संस्था  की  सहमति  से  यह  विधेयक  प्रस्तुत

 किया  है  ।  निसंदेह  हमने  यह  विधेयक  बनाते  समय  अधिकृत  लेखापाल  संस्था  के  श्रीनगर  से  लाभ

 उठाया  है  ।  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  भ्रमित  लेखापाल  )  विधेयक  जो  कि  अगले  सत्र

 में  इस  सभा  में  विचारा  प्रस्तुत  होगा  हमने  यहीਂ  व्यवस्था  की  है  ।  ऐसे  अवसर  भी  जाये  हूं  जब  कि

 संस्था  के  सदस्य  अपने  मतभेद  दूर  नहीं  कर  सक  शरर  उन्होंने  हमसे  सहायता  तथा  पथ  प्रदर्शन  की  मांग

 को  है  ।  अधिकत  लेखापाल  अधिनियम  के  पिछले  नौ  वर्ष  के  अनुभव  के  फलस्वरूप  यह  व्यवस्था

 उक्त  ग्र धि नियम  में  लागू  की  जा  रही है  ।  इसलिये  यह  श्रावक  समझा  गया  कि  सरकार  इस



 reas  लोक  प्रतिनिधित्व
 )

 विधेयक  arf: तनाव  २०  १६५५८

 सतीश

 व्यवसाय  के  सम्बन्ध  में  भी  जो  कि  alt  प्रारम्भ  ही  हो  रहा  है  यह  अधिकार  wed  हाथों  में  रखे  ।

 जब  सदस्य  लागत  तथ  निर्माण  लेखापाल  संस्था  को  सं विहित  मान्यता  दे  रही  है  सरकार

 उसके  प्रशासन  की  सफलता  कौर  श्रपकफ लता  के  लिये  उत्त  रदायी  है  तो  कुछ  शक्ति  रक्षित  रखना  रिक

 नहीं  कहा  जा  सकता  है  ।  सरकार  के  पास  ऐसी  शक्ति  होनी  चाहिये  कि  आवश्यकता  पड़ने

 व्यवसाय  के  व्यापक  हितों  को  ध्यान  में  रख  कर  वह  ऐसे  समय  जब  कि  संस्था  स्वयं  कोई  निर्णय  न

 कर  सके  उचित  art  करने  में  समय  हों  ।

 मुझे  इ  सते  ग्रीक  कुछ  नहीं  कहना  है  ।  में  उन  सदस्यों  का  कृतज्ञ  हूं  जिन्होंने  इन  उपबन्धों

 का  स्वागत  किया  है  ।  में  आशा  करता  हूं  कि  संयुक्त  समिति  इस  विषय  पर  विस्तार  से  विचार

 करेगी  ।  यदि  सदस्य  इस  विधेयक  की  व्यवस्था  में  सुधार  करने  के  हेतु  कुछ  सुझाव  देंगे  तो  सरकार

 तदनुसार  विधेयक  में  संशोधन  करेगी  ।

 मैं  सभा  से  ads  करता हूं  कि  वे  इस  प्रस्ताव  का  सेन  करे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 यह  सभा  राज्य-सभा  की  १०  १९५८  की  बैठक  में  स्वीकृत  तथा  इस  सभा

 को  १२  १९४५८  को  संसूचित  प्रस्ताव  में  की  गई  इस  सिफारिश  से  सहमत

 है  कि  यह  सभा  लागत  तथा  निर्माण  लेख।पाल  १९४५८  सम्बन्धी  दोनों

 सभाग्रों  की  संयुक्त  समिति  में  सम्मिलित  हो  are  संकल्प  करती  है  कि  उक्त  संयुक्त

 समिति  में  काम  करने  के  लिये  लोक-सभा  के  निम्नलिखित  सदस्य  नाम-निर्देशित

 किये  श्री  नि०  do  श्री  ई०  मधुसूदन
 श्री  भोली

 श्रीमती  जया बेन  श्री  राधे  लाल  श्री  श्री

 किस  चं०  लाला  शभ्रचिन्त  श्री
 स्वामी

 रामानन्द

 श्री  पदम  श्री  सुन्दर  श्री  प्रभात  श्री  राजेन्द्र  श्री  जयपाल

 श्री  क०  उ०  पंडित  ब्रज  नारायण  श्री  सतीश  चन्द्र  तथा  श्री

 लाल  बहादुर  शास्त्री  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 ae  ed  Oe

 लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक  प्रवर  समिति

 द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  विचार  करेगी  ।

 मंत्री  ८. हू  Fo  :  मैं  प्रस्ताव  करता*  हुं
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 यह  एक  संशोधन  विधेयक  है  ।  इस  की  श्रावव्यकता  राज्यों  के  पुनर्गठन  के  कारण

 हुई  है  ।
 प्रवर  समिति  ने  कुछ

 ही
 महत्वपूर्ण  उपबन्धों  पर  संशोधन  किया  है

 ।  यदि  हम  खंड  WAITS

 को  देखें  तो  यह  ज्ञात  होगा  कि  हक सामान्यत  निर्वाचन क्षेत्र  का  निवासी  शब्दों  के  कारण  निर्वाचन

 नामावलियों  को  तेयार  करने  में  बहुत  कठिनाई  हुई  है  ।  प्रवर  समिति  में  खंड  ८  पर  संशोधन  प्रस्तुत

 किये गय  जिनका  आशय यह  था  कि  १९४५०  के  अ्रधिनियम  की  धारा  २०  में  इस  अ्शय को का
 संशोधन

 किया  जाय  कि  किसी  विशेष  क्षेत्र  में  केवल  मकान  होने  से  कोई  व्यक्ति  उस  प्रदेश  का

 निवासी  नहीं  माना  जा  सकता  है  ।  सरकार  ने  इस  व्याख्या  को  स्वीकार  कर  लिया  है
 ।

 RXo  के  अधिनियम  की  धारा  २०  की  धारा  १क  शौर  १ख  में  भी  महत्वपूर्ण  संशोधन

 किये  गये  है  |  व्याख्या  के  रूप  में  यह  बहत  उचित  संशोधन  है  ।  एक  व्यक्ति  विदेश  यात्रा  या  ates  यात्रा

 के  लिये  ग्र स्थायी  समय  के  लिये  god  निर्वाचन  क्षेत्र  से  बाहर  रह  सकता  है  भ्र ौर  यदि  निर्वाचन

 वलियां  तेयार  करने  के  समय  वह  वहां  नहीं  होगा  तो  उसे  मतदान  का  श्रधघिकारी  नहीं  समझा  जायगा  |

 घारा  १क  का  तात्पयं  यह  है  कि  अस्थायी  रूप  से  बाहर  रहने  से  यह  नहीं  समझा  जायगा  कि  वह  व्यक्ति

 उस  निर्वाचन  क्षेत्र  का  निवासी  नहीं  है  ।

 धारा  १ख  भी  बहुत  उचित  है  ।  ससदू ष्द  तथा  विधान  सभा  के  सदस्यों  को  संसद  इत्यादि  के  काम

 a  अपने  निर्वाचन क्षेत्र  से  बाहर  रहना  पड़ता  है  और  संभव  है  कि  अधिकारियों  के  निरीक्षण  करते  समय

 अ्रनूपस्थित  रहने  के  कारण  उस  का  नाम  नामावली  से  हटा  जाय  ।
 स्वयं  मेरे  मामले  में

 भी

 यही  eat  है  ।  मुझे  यह  ज्ञात  होने  पर  बहुत  श्राइचयं  sar  कि  पिछले  उपचुनावों  में  मेरे  यहां  रहने  के

 कारण  मेरा  नाम  निर्वाचन  नामावली  से  हटा  दिया  गया  था  ।  इसलिए  यह  संशोधन  किया  गया

 है  ौर  सरकार  ने  भी  इसे  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  म  सभा  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  ag  इन  संशोधनों

 को  उचित  समझ  कर  इन्हें  स्वीकार  करे

 अगले  संशोधन  का  यह  है  कि  विधेयक  में  जो  बातें  रख  दी  गई  थीं  या  जो  बातें

 गलती  से  हटा
 दी

 गई  थीं  उन्हें  ठीक
 कर

 दिया  जाय
 ।

 प्रवर  समिति  ने  एक  परन्तुक भी  रखा  है  जो
 इस  विधेयक  के  पृष्ठ  ३  में  है  ।  उस  का  श्राव्य  यह  है  कि  मतदाता  का  नाम  निर्वाचन  नामावली  से

 हटाने  के  पूर्व  रिकवरी  उसे  अपनी  बात  कहने  का  एक  अवसर  प्रदान  करेगा  |  यह  व्यवस्था

 अधिनियम  में  ही  की  गई  है  श्र  नियमों  में  इस  का  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  इस  खंड  की

 पहली  आवश्यकता  यह  है  कि  जिस  का  नाम  हटाया  जा  रहा  है  ag  उस  निर्वाचन  क्षेत्र  का  सामान्यत

 निवासी  नहीं  है  गर्त  उस  के  अधिकारों  पर  हस्तक्षेप  करने  के  पूर्व  उसे  अपनी  बात  कहने  का  अवसर

 प्रदान  करना  बिल्कुल  उचित  है  |  प्रवर  समिति  के  सदस्य  चाहते  थे  कि  इस  का  उल्लेख  भ्र धि नियम  में

 ही  स्पष्ट  रूप  से  हो  जाय  यह  व्यवस्था की  गई  है  ।

 अगला संशोधन विधेयक  के  खंड  १४  में  किया  गया  है  ।  हम  ने  PEK  के  प्रीमियम की  धारा

 ७  में  जिन  संशोधनों  का  प्रस्ताव  किया  था  उन  से  किसी  प्रकार  की  ठेका  या  संभरण  करने  वाले

 व्यक्ति  हो  जाते
 हैं

 |  तत्पश्चात्  यह  ज्ञात  ग्रा
 है

 कि  इस  से  हजारों  लोग  जोकि  आकाश  वाणी

 में  झपने  प्रोग्राम  देत ेहे या  खद्यान्नों  का  संभरण  करते हूँ  वे  भी  श्रनहूं त  हो  जायेंगे  |  प्रवर  समिति

 के  अधिकांग  सदस्यों  की  भी  यही  राय  थी  मूल  धारा  में  एक  संशोधन  प्रस्तुत  किया  जिससे

 कि  इस  प्रकार  के  छोटे  मोटे  ठेकों  को छट  मिलती  यी  ।  तथापि  प्रवर  समिति  के  प्रतिकाश  सदस्यो ंने  यह

 मत  व्यक्त  किया  कि  इस
 पूरे  खंड  को  ही

 हटा  दिया  जाय
 ।  इंगलैण्ड में  2e4o में  उन्होंने  एक  ऐसे

 ही  उपबन्ध  को  हटा  दिया  जिस  हमारी  धारा  ७  की  तरह  व्यवस्था  थी  ।  प्रवर  समिति ने  भी  यह

 अनुभव  किया  कि  हमें  भी  यह  धारा  हटा  देनी  चाहिये  यदि  भविष्य में  किसी  प्रकार  के  प्रतिबन्ध  लगाने

 की  आवश्यकता  हुई  तो  इस  विषय  पर  पुनः  विचार  किया  जा  सकता  है  ।  सब  यह  बात  सभा  की
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 श्र०  कठ

 इच्छा
 पर  निसार  है  कि  ag  विधेयक  को  मूल  रूप  में  स्वीकार  करे  या  प्रवर  समिति  द्वारा  किये  गय

 संशोधन  को  स्वीकार  करे  |  सरकार  खंड  १५  ख  में  प्रस्तावित  संशोधन  को  भी  स्वीकार  करना चाहती

 है  ।  जो  इस  प्रकार है
 ।  कि  खंड  में  अभिकर्ता या  जो  कोई  लाभ  पद  कारण  करता  सैर

 meal  के  स्थान  में  प्रबन्धक  या  शब्द  रख  दिये  जायें  |

 वर्तमान  अधिनियम  में  मूल  उपबन्ध  यह  था  कि  कोई  भी  प्रबन्धक  भ्र भि कर्ता  या  किसी  ऐसी

 कम्पनो  में  पद  कारण  करने  वाला  व्यक्ति  जिस  में  सरकार  के  प्रतिशत  से  श्रमिक  हों

 हो  जायेगा  ।  इस  का  परिणाम  यह  होगा  कि  हजारों  श्रमिक  जो  ऐसे  कारखानों  में  काम  करते  ह  वह

 मंजूरी  कमाने  के  कारण  लाभ  पद  वाले  समझे  जायेंगे  कौर  masa  करार  दिये  जयश्री  |  सरकार

 का  झभित्राय  यह  कदापि  नहीं  है  कि  वह  ऐसे  कारखानों  में  जहां  सरकार  के  २५  प्रतिशत  से  कम  फ़र्श

 नहीं  हैं  काम  करने  वाले  हजारों  श्रमिकों  को  श्रनहंत  करार  ag  fad  प्रबन्धक  अभिनीत
 रों

 प्रबन्धकों  कौर  सचिवों  को  अगस्त  करार  देना  चाहती  है  ।  क्योंकि  इन  का  पर्याप्त  प्रभाव  रहता  है

 और  इन्हें  gata  रक्षण  भी  प्राप्त  रहता  है  ।  यह  संशोधन  बहुत  उचित  है  में  सभा  से  अनुरोध

 करता  ह  कि  वह  इसे  स्वीकार  करे  ।

 पृष्ठ  ७  खंड  २४  में  भी  प्रवर  समिति  ने  एक  छोटा  संशोधन  किया  है  |  उच्चतम  न्यायालय  के

 a  निर्णय  से  कि  इस  अघिनियम  के  घिन  घस  देना  भ्रष्टाचार  के  अन्तर्गत  नहीं  प्राता  है  हमें  यह

 संशोधन  करना  पड़ा  ।  जिस  से  घस  देना  खंड  ३४  में  उल्लिखित  परिभाषा  के  अन्दर  भ्रष्टाचार  के

 श्रघीन भ्रा गया है at  गया  है
 ।  प्रवर

 समिति  ने  इस  सम्बन्ध  में  यह  किया  है  कि
 मूल  शब्दों  के  आगे

 मा  उस  के  एजेन्ट  की  सहमति  सेਂ  शब्द  पर  जोड़  दिये  गये  ।  मेरे  विचार  से  यह  संशोधन  बहुत  उचित

 है  ।

 यदि  कोई  व्यक्ति  उम्मीदवार  या  उसके  एजेन्ट  के  बिना  जाने  हुए  ऐसा  करता  अघिनियम

 उसे  भ्रष्टाच।र
 का

 दोषी
 नहीं

 ठहरायेगा  ।  श्री  इस  संशोधन  से  यह  बात  स्पष्ट
 की

 गई  है  कि  यदि

 उस  उम्मीदवार  उसके  एजेन्ट  की  जानकारी में  गया  तो  यह  भ्रष्टाचार  के

 बराबर ह  |

 धारा  ७  को  हटाने  और  परिचय  पत्र  दिखाने  से  सम्बन्धित  खंड  २५  के  सम्बन्ध  में  कुछ

 टिप्पण संलग्न  किये  गये  हैं  ।  इस  खंड
 की  दीपावली पर  gest  तरह  ध्यान  न  देने  से  बहुत

 भ्रांति  पैदा  हो  गई  है  ।  इस  खंड  में  मूल  अधिनियम  के  अवान  निर्वाचक  अधिकारी  को  यह  शक्ति

 प्रदान  की  गई  है  कि  मतदाता  के ग्रंगठ  में  न  मिटने  वाली  स्याही  से  निशान  लगाया  जाय  ।  इस  संशोधन

 में  श्रीनेत  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  वह  फोटो  वाला  या  बिना  फोटो  वाला  परिचय  पत्र  दिखलाय  |

 तत्पश्चात  यह  महत्वपूर्ण  शब्द  लिखें  गय  हू  ।  स्थान  के  निव  qe  क्षेत्र  के  मतदाताओं को

 फोटो  वाले  या  फोटो रहित  परिचयपत्र  प्रदान  किये  गये  ह क  इस  के  द्वारा  निर्वाचन  अधिकारी

 दान  पत्र  देने  के  पूर्व  प्रत्येक  मतदाता  से  परिचय पत्र  दिखाने  को  कह  सकता  यह  afer  केवल

 उन्हीं  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  प्रयुक्त  होगी  जहां  कि  मतदाताओं  को  परिचय  पत्र  प्रदान  किये  गये  हैं  ।  इसलिये

 ग्रामीण  क्षेत्रों  F ,—— wat  मुख्य  चुनाव  आयुक्त  के  मत  से  नाम  बदल  कर  मतदान  देनें  की  समस्या

 नहीं  है--यह  व्यवस्था  लागू  नहीं  होगी  ।  गांवों  में  नाम  बदल  कर  मतदान  aq  वाले  श्रादमी  कम  ही

 उपलब्ध  होत ेहैं  ।  तथा  नगरों  में  औद्योगिक  बस्तियों में  जहां  मजदूरों  की  आबादी  अधिक

 होती  है  ate  निर्वाचन  नामावलियों  में  पर्याप्त  त्रुटियां  रहती  हे  वहां  नाम  बदल  कर  मतदान  देने

 को  समस्या  बहुत  गम्भीर  रूप  से  विद्यमान  रहती  है  ।  हमारे  अनुभव  से  यह  बात  सिद्ध  हुई  है

 कि  af
 दे  हम  ऐसे  क्षेत्रों  में  सच्चा  निर्वाचन  चाहते हे  तो  मुख्य  निर्वाचन  अधिकारी  को  यह  अधिकार

 दिया  जाय  कि
 वह

 उन
 क्षेत्रों  में  जहां  वह  उचित  समझे  परिचय  पत्र  दिखाने  का  नियम  लागू  करे

 |
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 कहीं  फोटो  लगाना  झ्रावश्यक  हो  सकता  है  कहीं  नहीं  |  केवल  TA  ही  क्षे  त्रों  में  निर्वाचन  भ्रमणकारी  को

 परिचयपत्र  मांगते  का  अधिकार  प्रप्त  होगा  ।  मेरा  व्यक्तिगत  अन  भव  यह  है  कि  जिन  नगरीय  क्षेत्रों  में

 आबादी  बड़  रही  है  उन  क्षेत्रों  के लिये  यह  एक  ला  भारी  व्यवस्था है  ।  इसी  व्यवस्था  से  दूसरे  के  नाम

 से  मतदान  करने  इत्यादि  की  घो  उपचनावों  या  शाम  चनावों  में  बन्द  हो  सकती  है  ।

 दूसरा  संशोधन  लोकसभा  द्वारा  पारित  अ्रनहूँता  निवारण  विधेयक  के  फलस्वरूप  किया  गया

 यह  ऐसे  लम्बरदार  प्रो  मार्ग  चारों  से  सम्बन्धित  है  जो  पुलिस  कार्य  नहीं  किया करते  हें  ।  हम  ने

 केवल  उन  नम्बरदार  अ्रौर  माल गुजारों  को  अनीता  से  छंट  प्रदान  की  थी  जोकि  पुलिस  का  कायें  नहीं

 किया  करते  PERL  के  अधिनियम  को  धारा  १२३  की  उपधारा  ७  के  श्रतुसार कोई  उम्मीदवार

 मालगुजार या  इसी  प्रकार के  ea  ग्रीवा  रियों  की  सहायता  नही ंले  सकता है  चाहे  वह  पुलिस  का  काय

 करते है  श्रद्वा  नहीं  |  हमें  दोनों  विधेयकों  को  समान  स्तर  पर  लाना  हम  यह  चाहते  हैं  कि

 गांव के  राजस्व  प्राधिकारी  उम्मीदवारों  की  मदद  न  करें  तथापि  हम  उसी  प्रकार  की  छट  प्रदान  करना

 चाहते  है  जैसाकि  श्रुति  निवारण  अ्रधघिनियम  में  प्रदान  की  गई  है  ।  हम  ने  लिख  दिया  है  कि

 पटेल  और  देशमुख  या  ऐसे  ही  नामधारी  अ्रधिकारियों  के  अलावा  wer

 अधिकारी  जो  भूमि
 राजस्व

 जमा  करते हे  कौर  जिन्हें  उस  में  से  एक  भ्रंश  प्राप्त  होता  है  तथापि वे  पुलिस

 का  काय  नहीं  करते  है  अनहूंता  निवारण  अ्रघिनियम  में  भी  हम  ने  यही  भाषा  प्रयुक्त  की  है  ।
 कुछ

 सदस्यो ंने  यह  कहा  कि  मालगुजारों  इत्यादि  को
 कट

 देने  से  वे  दोनों  विधेयक  एक  दूसरे  के  विरोधी  हो

 जायेंगे  ।  fare  स्थिति  उत्पन्न  हो  जातों  इसलिये  यह  संशोधन  उक्त  अधिनियम  के  फलस्वरूप

 ही  करना पड़ा  है  ।  में  प्रकाश  करता  हं  सभा  इसे  स्वीकार  करेगी  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  |

 थी  खुदा वक्त  राय  :  माननीय  उपाध्यक्ष  राज  के  दिन  माननीय  मंत्री  जी  ने

 इलेक्शन  कमीशन  की  रिपोर्टे  सभा  पटल  पर  रखी  है  ।  अच्छा  तो  यह  होता  कि  एक  कंप्रीहेंसिव  बिल

 बनता  जिस  मे  जो  सुझाव  इलेक् दान  कमीशन  ने  दिये  हे  वे  भी  at  जाते  are  उन  पर  विचार  हो

 जाता  ।
 परन्तु  किसी  कारण  से  मंत्री  जी  को  जल्दी है  कि  यह  कानून  पास हो  जाये  प्रौढ़  सदन  के  इसी

 सत्र में  पास  हो  जाये  ।  इसलिये  उन  का  इसरार  है  कि  राज  के  दिन  ही  इस  पर  बहस  हो  जाये  ।  मे  तो

 ma  भी  समझता  हूं  कि  इस  को  पास  करने  की  जल्दी  नहीं  क्योंकि  जो  संशोधन  करने  सरकार

 जा  रही  है  व॑  ऐसे  नहीं  है  कि  उन  के  बिना  कोई  काम  क  जाये  ।  सिर्फ  एक  बात  हैं  कि  पहली  जनवरी

 श्राप  ने  क्वालीफाइंग  डेट  रखी  है  कौर  प्राय  समझते  हूँ  कि  sere  यह  बिल  पास  हो  जाता  है  तो  रैवेन्य

 ग्राफिक्स  को  श्रातानी  होगी  शौर  वह  भ्रासानी  से  इलेक्टोरल  रोत्स  का  रिवीजन  कर  सकेंगे  ।  सिवा

 इस  के  कौर  कोई  वजह  नहीं  है  कि  इस  को  जल्दी  पास  किया  जाये  ।

 फिर  भी
 जब  श्राप  ने

 इस  को
 पेश

 कर
 दिया  है  तो

 ठीक  है
 ।

 मुझे  एक  बात  का  दुःख  है  ।  साधा

 रगतया  तो  यह  होता है
 कि  जब  कोई  बिल  प्रवर  समिति  के  सामने  जाता  है  तो  सुधर  कर  जाता  है

 लेकिन  इस  बिल में  वहां  जाने  पर  श्रीमती  हुई है  सत  १९४१  के  अधिनियम में  जिस  सिद्धान्त  को

 माना  गया  था  वह  बहुत  बरच्छा  सिद्धान्त  था  लेकिन  उस  को  इस  में  से  निकाला  जा  रहा  है  ।  मे  तो

 यह  समझता  हुं  कि  क्लिक  ७डी०  का  रहना  आवश्यकीय  है  ।  यह  ठीक  है  कि  उस  में  कुछ  संशोधन

 होना  चाहिये  ।  जैसे  कि  स्टेट
 ट्रेडिंग

 द्वारा
 ०

 है  जिस में  किसी  को  सरकार  को  गल्ला

 देना  पड़ता  वह  झ्र  नमी  इस  में  न  कराये  इसलिये मेंने  शब्द  बढ़ा  दिया है  ।  मैने  जो  संशोधन

 दिया  है  उस  में  लिखा है  सामान्य  व्यापार  था  कारोबार  के  दौरानਂ  आजकल

 स्टेट  efen  हो  रहा  इसलिये  जो  भी  सरकार  को  गल्ला  देगा  उस  पर  इस  का  प्रसर

 मूल  किम रं ग्रेजी
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 खुश वक्त

 पड़  सकता  है  ।  लेकिन  यह  नहीं  होना  चाहिये  कि  जो  भी  ठे  का  लें  श्राप  उन  को  इस  में  शामिल  कर

 लें  ।  में  ग्रह  नहीं  चाहता  कि  यह  सभा  की  सभा  बन  जाये  ।  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  इंगलिस्तान  में

 भी  ऐसा  ही  किया  गया  है  लेकिन  उस  के  पीछे  एक  बहुत  बड़ा  इतिहास  है  ।  माननीय  मंत्री  जी  को

 मालूम  है  कि  वहां  पर  ठेकेदारों  की  डिस्क्वालीफिकेशन  के  बारे  में  कानून  १७८२  में  पास  दरा  था  ।

 रोक  सन्‌  १८०१  में  वही  कानून  आयरलैण्ड  के  लिये  किया  गया  था  ।  इतने  दिनों  का  उन  के  पास

 इतिहास  है  ।  फिर  उन्हों  ने  देखा  कि  उस  की  तब  कोई  जरूरत  नहीं  इस  के  श्रलावा  उस  में  कुछ

 कमी  कुछ  ऐसे  ठे  केदार  थे  जिन  को  वह  कवर  नहीं  कर  पाता  था  ।  इस  के  ग्रलॉवा जो जो  युनाइटेड

 डम  में  उस  कानून  पर  विचार  करने  के  लिये  सिलेक्ट  कमेटी  बैठी  उस  के  सामने  यह  शहादत  कि

 पिछले  सौ  वर्षों  में  ऐसा  कोई  मामला  नहीं  सामने  aor  जिस  में  यह  बात  हो  कि

 क्पूटिव  ने  करप्ट  करने  के  लिये  किसी  मेम्बर  को  ठे  का  दिया  हो  ।  यह  ठीक  है  कि  १४वीं  सदी  कौर

 भ्रठारहवीं  सदी में  ऐसे  केसेज  सामने  पराये  ।  सिलेक्ट  कमेटी  के  सामने  जो  शहादत  पेश  हुई  उसका

 वहू  खास  हिस्सा  में  amas  सामने  रखना  चाहता  हूं  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  सौ  वर्ष  से  इस

 तरह  का  मामला  पालियामेंट  के  सामने  नहीं  प्राया  ।  सिलेक्ट  कमेटी  के  सामने  एटारनी  जनरल

 शर  कलक  दी  हाउस  की  शहादत  हुई  थी  जिसमें  उन्होंने  यह  कहा  था  कि  पिछले  सौ  वर्षों  से

 ऐसा  कोई  मामला  पालियामेंट  के  सामने  नहीं  पाया  जिसमें  किसी  को  इस  तरह  से  करप्ट

 किया  गया  हो  ।  सिलेक्ट  कमेटी  के  सामने  ये  बातें  प्राय  थीं  जिनकी  वजह  से  उन्होंने  AT  १७८२

 के  कानून  को  रेंसिल  कर  दिये  जाने  की  सिफारिश  की  ।  लेकिन  में  कहना  चाहता  हूं  कि  श्रभी  हमारी

 ag  अवस्था  नहीं  है  कि  जो  यूनाइटेड  किंगडम  की  है  ।  हमारा  प्रजातंत्र  प्रभी
 आठ  साल  पुराना  ही  है

 क्योंकि यह  सन्‌  १९५०  में  ही  कायम उदा  है  प्रौढ़  उसके  बाद  से  हम  वह  स्वस्थ  परम्परायें  नहीं  कायम

 कर  सके  हूं  कि  जो  लोग  सरकार  से  ठेका  सरकार  से  फायदा  उठायें  उनको  यहां  भराने  की  इजाजत

 दी  जा  सके

 इसका  एक  प्रो  पहलू
 भी

 है  ।  ऐसे  लोगों  के
 पास

 पैसा  बहुत  होता  है  कौर  वह  उस
 पैसे

 का

 दुरुपयोग  करेंगे  क्योंकि  ग्राम  वह  इस  सदन  में  या  राज्यों  की  श्रसेम्बलियों  में
 पहुंच

 तो  सरकार

 में  उनकी  पहुंच  हो  मंत्रियों  के  पास  उनकी  पहुंच  हो  जायेगी  ।  यह  तो  में  नहीं  कह  सकता  कि

 वे  इस  में  कहां  तक  कामयाब  होंगे  ।  लेकिन  anil  दो  तीन  दिन  पहले  इस  सदन  में  इस  बात  पर  बहस

 हुई  थी  कि  जो  रिटायडे  गवर्नेस
 ट

 आफिशियल्स  हैं  उनको  यह  इजाजत  न  दी  जाये  किं  वे  प्राइवेट

 नियों  में  नौकरी करें  ।  उस  समय  सदन  के  एक  सदस्य  ने  यह  भी  कहा  था  कि  यह  बात  तो  उन  पर  भी

 लागू  होती  है  जो  राज  मंत्रिमंडल

 तो  मेरा  कहना  है  कि  art  हम  ने  वे  स्वस्थ  परम्परायें  कायम  नहीं  कर  पायी  हैं  इस  देश  में

 कि  हम  उस  हालत  में  हों  कि  हम  क्लास  ७डी०  को  हटा  सकें  |  तो  में  wah  जरिये  से  मंत्री  जी

 से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  वे  मेरा  संशोधन  स्वीकार  कर  लें  ।

 मुझे  दो  तीन  बातें  शौर  कहनी हूं
 ।  एक  बात  तो  मुझे  सेक्शन  ११  के  बारे  भें  क  हनी  है

 '
 पने

 इस  दफा  में  रखा  है  कि  इलेक्टोरल  रजिस्ट्रेशन  आफिसर  कोई  गड़बड़ी  करें  तो  उनको  Yoo

 रुपया  तक  जुरमाना  हो  सकता  है  ।  में  समझता  हुं  कि  यह  जुरमाना  बहुत  कम  है  ।  अगर  श्राप  दंड

 देना  चाहते  हू  तो  वह  इतना  होना  चाहिये  कि  जिसको  दंड  दिया  जाय  वह  उसको  मंहसुस  करे  ।

 बाप  जानते  हं  कि  अगर  कोई  इलेक्टोरल  रजिस्ट्रेशन  आफिसर  से  गड़बड़ी  करा  सकता  है  तो  वह  कोई

 पार्टी  ही  करा  सकती  है  ।  कौर  जब  पार्टी  यह  गड़बड़ी  करायेंगी  तो  ५००  रुपये  का  जुरमाना  बहुत
 कम  है  ।  ५००  रुपया  तो  पार्टी  अपने  उम्मीदवार  की  जमानत  के  लिये  जमा  कर  देती  इसलिये



 २०  gays  ३२०१ लोक  प्रतिनिधित्व  )  विधेयक

 वहू  इतना  रुपया  आसानी  से  दे  सकेगी  |  इसलिये में  चाहता  हूं
 कि  श्राप  ५०००  रुपया  जुरमाना  रखें

 कप  चाहते  हें  कि  इसका  यह  हो  कि  इस  तरह  की  गड़बड़ी  न  हो  ।  इतना  रुपया  पार्टी  के

 लिये  भी  देना  कठिन  होगा  ।  माननीय  मंत्री  जी  ने  जो  यह  प्राचीन  किया  है  वह  शायद  इसलिये  कि

 केरल  में  जो  एलेक्शन  हुए  थे  उनके  बारे  में  कहा  गया  था  कि  इस  तरह  की  गड़बड़ी हुई  कौर  नाम

 बढ़ा  दि  गये  श्र  वह  इलेक्टोरल  रजिस्ट्रेशन  आफिसर  की  वजह  से  बढ़ाये  गये  ।  तो  में  समझता

 हूं  कि  इसका  भ्रापको  इन्तिज़ाम  करना  चाहिये  |  आपको यह  दंड  बढ़ा  कर  ५००  से  ५०००  कर  देना

 चाहिय े|

 तीसरी  बात  जो  में  कहना  चाहता  वह  घारा  २८  से  सम्बन्धित है
 |

 बात  मेरी  समझ

 में  नहीं  arg  कि  धारा  २८  में  यह  एक्सप्लेनेंशन  क्यों  जोड़ा  जाता  है
 ।

 धारा  ८४  में  श्राप  ने  जो

 प्रतिकार  इलेक्शन  कमीशन  को  दे  रखा  वही  प्रतिकार  घारा  €०  (  ३)  में  ग्रुप  ने  इलैक्शन  ट्रिब्यूनल

 को  दे  रखा  है  ।  उस  जगह  उस  की  भ्रमित  नहीं  हो  सकती  कौर  दूसरी  जगह  अपील  हो  सकती  है  ।

 पिछले  चुनाव  में  जो  इलैक्शन  Tear  दाखिल  उन  में  से  सोलह  पेटीशन  इन्हीं  कारणों  से  इलैक्शन

 कमीशन  ने  खारिज  कर  दीं  |  सरकार  की  ग्रोर से  जो  रिपोर्ट  दी  गई  उस  में  बताया  गया  है

 कि  इलैक्शन  कमीशन  ने  धारा  ८५  के  ata  सोलह  इलेक्शन  पेटीशन  खारिज  कर  दीं  ।  उन  की

 कोई  प्रपील  नहीं  है--कहीं  कोई  सुनवाई  नहीं  हो  सकती  है  ।  लेकिन  €०  (3)  के  अन्तरगत  इलैक्शन

 ट्रिब्यूनल  को  जो  शभ्रधिकार  दिया  गया  उस  की  अपील  हो  सकती  है  ।  कितनी  दफ़ा

 अपील  होगी  ?  अगर  €०(३)  में  इलेक्शन  पेटीशन  ख़ारिज  हो  तो  पेंशनर  भ्रमित  करे  या

 रेस्पांडेंट  प्रपील  करे  |  उस  के  बाद  जब  फिर  €८  के  अन्तर्गत दूसरा  फैसला  तो  फिर भ्रमित करे  ।

 wea  यह  है  कि  क्या  सरकार  खर्चा  बढ़ाना  चाहती  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  जो  प्रतिबन्ध  घारा  ८५

 के  लियें  है  कि  उस  में  कोई  भ्रमित  नहीं  हो  सकती  उसी  तरह  से  धारा  €०  (3)  के  भझ्रन्तगंत भी

 अपील  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 चौथी  बात  में  धारा  ३०,  ३१  के  बारे  में  कहना  चाहता  हुं  ।  इस  दफ़ा  जब  इलेक् दान

 तो  इलेक्शन  कमीशन  ने--में  नहीं  जानता  किस  तरह  o—afaarer  इलैक्शन  पेटीशन  के  बारे

 में  ऐतराज़  कर  दिया  कि  उनकी  जो  सिक्योरिटी  दाखिल  सिक्योरिटी  का  जो  चालान  कराया  उसमें

 यह  मालूम  नहीं  होता
 कि

 सिक्योरिटी  का  रुपया  किस  के  नाम  जमा  है  ।
 उन्होंने कहा

 कि
 यह  मामला

 ऐसा  है  कि  इसको  इलेक्शन  ट्रिब्यूनल  देख  ले  भर  देख  कर  उचित  फ़ैसला कर  दें  ।  मुझे  ठीक  मालूम

 नहीं  हे--मेंने  एक  सवाल  पुछा  जिस  का  जवाब  तक  नहीं  दिया  गया  हे--कि  जो  Eg

 कन  पेटी  गन्ज  हुई  उनमें  कितनों  पर  यह  ऐतराज  किया  लेकिन  में  समझता हूं  कि  काफ़ी  पर

 यह  एतराज  किया
 गया  ।

 वह  ऐतराज़  इलेक्शन  ट्रिब्यूनल  के  सामने  पेश  ear  ।  ज़ाहिर  बात  है  कि  जब

 इलेक्शन  कमीशन  ने  लिखित  ऐतराज़  कर  तो  पार्टीज़  ने  वह  ऐतराज़  उस  पर  बहस  हुई

 और  मामला  न  गया--वह  हाई  कोटे  तक  गया  कौर  मेरा  ख्याल हैँ  कि  सुप्रीम  कोटे  तक  दो  मामले

 गए  ।  इलेक्शन  कमीशन  की  मेहरबानी  से  यह  बात  हुई  ।  इलैक्शन  कमीशन  को  ऐसा  करने  की  कोई

 ज़रूरत  नहीं  अगर  वह  समझते  थे
 कि

 धारा  ११७  की  कम्पलायेंस  नहीं  हुई  तो  उनको  स्वयं

 ही  इलेक्शन  पेटीशन  को  खारिज़  करने  का  म्रधिकार  लेकिन  ऐसा  न  करके  उन्होंने  मामला  नीचे  की

 अदालत को  भेज  जिसके  ऊपर  इस  बात  का  बड़ा  भारी  मेसर  पड़ा  कि  इलेक्शन  कमीशन  से  लिख

 कर  यह  प्राया  हैं  प्रौढ़  उन्होंने  लिख  दिया  कि  हमारी  समझ  में  सिक्योर  रिटी  ठीक  नहीं  है  ।  उसका  नतीजा

 यह  gar  कि  सैंकड़ों  तो  बीस  पचास  पेटीशन्ज़  खारिज  हो  गईं  शर  उनमें  से  ऐसी  पेटीशन्स

 भी  खारिज  हो  जो  कि  नहीं  होनी  चाहिए  थीं क्योंकि  बाद  में  हाई  कोटे  ने  फ़ैसला  दे  दिया  कि

 डेनियल  कम्पलायेंस  ही  काफ़ी  हे  ate  fers  कम्पलायेंस  की  ज़रूरत  नहीं  हे  ।  लेकिन  यह  फ़ैससा
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 होनें  में  देर  लगी  कौर  मामला  हाईकोर्ट  शौर  सुप्रीम  कोर्ट  में  गया  ।  जो  पेटीशन  ख़ारिज  हो  चुकी

 उनके  बारे  में  कोई  चा  राजाई  नहीं  हो  सकती  ।  इसकी  सारी  जिम्मेदारी  a uwin  कमीशन  की
 थी  |  झगर

 इलेक्शन  कमीशन  ने
 न

 लिखा
 तो

 यह  सब  न  होता  मेरे  ध्यान  में
 भी

 यह  बात  तभी  TEA
 इलेक् दान  पेटीशन में  वकील  था--जब  इलैक्शन  कमीशन ने  एतराज़  किया  ।  में  जानता था

 कि
 इस

 के

 लिए  इलेक् दान  ट्रिब्यूनल ने  फ़ैसला  भी  किया  ले  किन  मेरे  ध्यान  में  बात  नहीं
 ।

 जब
 मेंने  इलेक्शन

 कमीशन  का  एतराज़  तो  मेरे  ध्यान  में  बात  भाई  कोरमे मेंने  भी  एतराज़  किया  ।  इतरदान  ट्रिब्यूनल

 ने  पेटीशन  खारिज  लेकिन  हाईकोट में  फ़ैसला  खिलाफ  ।  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  हैं
 कि

 ज़रूरत  इस  बात  की  है  कि
 बाप  ऐसा  कानून  बनायें  कि  जिसकी  वजह  से

 न  तो
 इलेक्शन  पेटीशनर  को

 कोई
 परेशानी

 हो
 कौर

 न
 रेस्टोरेंट  को  परेशानी

 हो  ।
 जहां  तक

 सिक्योरिटी
 की  बात

 उसके  लिये  fers

 इतना ही  काफ़ी  होना  चाहिये  कि  जो  इलैक्शन  पेटीशन  वह  चालान  दाख़िल  कर  देखरेख  उस  चालान

 से  मालूम  पड़  जाये
 कि  एक

 हज़ार  रुपए  स्टेट
 बेक  या  रिज  बेक  साफ़  इण्डिया  में  जमा  हो  गए  हैं

 इलेक्शन  कमीशन  के  सेक्रेटरी  को  वे  अवेलेबल  हो  जायें  |  यह
 सुन

 कर  ताज्जुब  होगा  कि  जब

 इलेक्शन  कमीशन  ने  ऐतराज  कर
 उस  के  बाद  कुछ  लोगों

 ने  इलैक्शन  कमीशन  की  शहादत

 दिलाई  र  उन्होंने  कहा  कि  रुपया  इलैक्शन  कमीशन  के  सेक्रेटरी  को  अवेलेबल  लेकिन  इलैक्शन

 पेटीशनर्ज  को  बड़ी
 परेशानी हुई  शरर

 उन्हें  हाईकोर्ट  तक  जाना  पड़ा  |
 सुप्रीम

 कोर्ट  में  भी  दो  मामलें

 आए  भ्र ौर
 सुप्रीम

 कोट  का  भी  फैसला
 हुआ

 |  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  श्राप  ऐसा
 कानून

 जिससे  इलैक्शन  पेटीशनर  परेशानी में  न  पड़ें  ।  इसलिये  मैंने  सैक्शन  ११७  का  जो  भ्रमेंडमेंट

 दिया  यह  जरूरी है  कि  उसको  मान  लिया  जाये  |

 में  ग्राहको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  ऑ्रापने  मुझे  अवसर  दिया  |

 श्री  रामन
 :

 उपाध्यक्ष  रिप्रेजेस्टेशन  ग्राफ़  दि  पीपल  एक्ट  में  कुछ  सुधा र

 करनें  के  लिये  यह  बिल  लाया  गया  है  |  झ्राइडेन्टिटी  कोड  के  बारे  में  जो  व्यवस्था  को  जा  रही  उसको

 कुछ  सदस्यों  ने  अच्छी  तरह  से  नहीं  समझा  है  |  उसके  बारे  में  कहा  गया  है  कि  उससे  इलैक्शन  कमीशन

 को  बहुत  सुविधा  लेकिन  उससे  जो  दिक्कतें  पदा  उन  पर  विचार  नहीं  किया  गया  है  |  हम

 इस  चुनाव  को  शुद्ध  रखता  चाहते  F  शरीर  गे  र-कानूनी  तौर  पर  लोग  वोट  न  दे  इस
 उद्देश्य

 से  इस

 क्लर्को को  रखा  गया  ऐसा  हमें  बताया
 गया  हैं

 |
 लेकिन  मेरे  ख्याल में  जब  यह  कानून  में

 तो  गैर-कानूनी  कामों  के  बहुत  बढ़  जाने  का  खतरा  क्योंकि
 हमें

 इस  बात  का  विचार  रखना  चाहिए

 कि  उसके  अमल
 का  रूप  होगा

 |  मन्त्री  महोदय ने  बताया है  कि  देहात में  लोगों  को  पहचानने  में

 दिक्कत  होती  हैं
 ।  जो  लोग  भारत के  देहात  की  स्थिति को  जानते

 उनको  ज्ञात  है
 कि

 लोग  एक  दूसरे
 को  न  ऐसी  हालत  देहात  में  नहीं  शहर  में  हो  सकती  है  |  देहात  में  तो  पहचानने  की  कोई

 दिक्कत  नहीं  है  |
 हर

 एक  प्राप्ति
 दूसरे  को  जानता  है

 ।
 वहां  पर  गांव  के  पटेल  पटवारी  बैठते  हैं  सभी

 पार्टियों  att  सभी  उम्मीदवारों  के  एजेण्ट  बैठते  इसलिये  वहां  इम्पर्सनेशन  होने  की  कोई

 बना
 नहीं

 ह
 है  ।  इसलिये  मेरा  निवेदन

 है
 कि  इससे  बहुत  गड़बड़  हो  बहुत  मैल प्रैक्टिस  हो

 ae
 लिये  कपा  करके  इस  को  निकाल  दीजिये  |  सरकार  में

 र-कानूनी  कार्यवाहियों  को  रोकना  चाहती

 a  किन
 इस

 कानून

 को

 अमल  में  लाने  में  क्या  दिक्कतें  खड़ी  हो  सकती  इसका
 घ्यान  रखना

 हू
 !  देहात

 में
 फ़ील्ड  दले बर जे  श्र  एग्रीकल्चरल  लेबर  होते  जो

 कि  किसी  dears  के

 खत  में
 काम

 करने  के  लिये
 जाते  इलैक्शन  भ्राफ़िसर उन  को  कह  सकते  हें  कि

 अमुक
 समय  पर

 अमुक  जगह  पर  हम  तुम्हारा  फ़ोटोग्राफ़  वहां  आ  ait
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 लेकिन  वहां  पर  जो  मोटर्स  ह  उन  सभी  लोगों  की  तस्वीर  निकालने  में  कुछ  दिक्कतें  हं  ।  वहां  की  जो

 हं  वे  कुछ  पुराने  खयालात  रखता  ह  र
 वे  इसके  लिये  हो  सकता हू

 तार  न  ह  ।  इसके  साथ

 ही  सथ  जो  गरीब  लोग  ह  उनको  अपनी  फोटो  fa  जवान  का  समय  नहीं  मिलेगा  वे  खिचवा  नहीं  सकेंगे

 इसका  नतीजा यह  होगा  कि  जो वोट  लिस्ट ह  वे  नघूर। ्  रहेंगी  ।  बाद  में  इसका फल  यह

 लंगा  कि  उन  लोगों को  अरपन  वोट के  इस्तेमाल से  हम  वंचित  कर  देंगे  जो  कि  ठोक  चीज़  नहीं हैं  ।  श्राप  क

 चाहिये  कि  ये  जो  खतर  तको  अप  समझें  कौर  में  चाहता  हूं  कि  यह  सदन  इस  बारे  में  काफी  सोच

 विचार  के  बाद  ही  कोई  कदम  उठाये  ।

 इसके  साथ  ही  साथ  फोटो  उतारने  में  जो  खर्चा  होगा  उसको  तरफ  भी  भ्रामक  ध्यान  जाना

 चाहिये  ।  कल  यहां  पर  राधे  घंटे  को  बहस  हुई  थी  प्रौर  वह  प्रभारी  में  शुगर  कैटिच  के  बारे  में  थी  ।

 उसमें  मंत्री  महोदय  की  तरफ  से  कहा  गया  था  कि  हमारे  पास  की  कमी  फारेन  एक्सचेंज

 की  कपी  है  और  कुछ  कर  नहीं  THT  गर्ल  चनावों  तक  मोटर्स  की  तादाद  2&-No  करोड

 तक  पहुंच  जाते  की  संभावना  है  और  ATT  हम  २०  करोड़  आदमियों  के  लिए  फोटो  उतरवाने  के

 लिए  कानून  बनाने  हे  तो  ard  अंदाज़ा  लगा  सकते  हूं
 कि  कितना  खर्चा  पड़ेगा  |  साथ  ही  साथ  है

 जो  फिल्म्स  हैं  तरे  हमारे  देश  में  नहीं  बननी  रा  फिल्म्स  नहीं  बनती  उनको  हम  विदेशों  से  मंगाते

 हैं  ्र  हो  सरकता है  कि  इस  काम के  लिए  हमको  ?  ०  करोड़े  रुपये  की  झ्रावश्यकता  महसूस  ।  यह

 किया  हमको  फारेन  एक्सचेंज  में  चाहिये  जो  कि  हम  खर्चें  नहीं  कर  सकते

 फोटो  के  साथ  जो  श्राप  फल  TH  सिस्टम  बनाना  चाहते ह  कौर  श्राप  यह ह  भी  चाहते हूं  कि

 जालसाजी  बन्द  ही  तो  उसका  यह  तरीका  नहीं  है  ।  क्या  जालसाजी  को  बन्द  करने  का  आपके

 पास  यहीं  एक  तरीका  बच  रहा  है
 ?  जो  नेता  लोग  जो  पार्टियां  वे  मिल  कर  इस  प्रदान  पर

 सोच  सकती  डे
 भर  जो  लोग  सच्चे  तौर

 पर  इन  इलेकशंस  में  श्रद्धा  रखत  हें  वे  भी  अपन  सुझाव  दे  सकते

 श्र  इस  जालसाज़ी  में  समझता  बन्द  किया  जा  पकता  है  कौर  बड़ी  आसानी  से  बन्द

 कपा  जा  सकता  |  इसको  रोकने  का  कोई  तरीका  अवस्य  निकाला  जा  सकता  है  |

 अगर  आप  फोटो  की  बात  करते  रहेंगे  तो  इसका  मतलब  यह  होगा  कि  एक  हाथ  से  तो  arg  वोट  देने

 भ्र विकार  लोगों  को  देंगे  और  दूसरी  तरफ  से
 उनके  हाथ  से  उनके इस  अधिकार  को  छिपेंगे  ।

 इस  वास्ते  में  चाहता  मंत्री  महोदय  इस  पर  फिर  से  विचार  करें  ।  इस  सम्बन्ध  में  जो  एक

 ख़ास
 सुझाव

 में  देना  चाहता  हूँ  वह  यह  हैकि  श्राप  दूसरी  पार्टियों
 से

 बातचीत  कर  सकते  उनकी

 जो राय  ले
 सक  े  ड र

 गौर
 मे  समझता हूं  ं

 इस  बिल  को  पास करने  में  हमको  जल्दी  नहीं  करनी  चाहिये  ।

 जनरल  इलैंक्शंस हैं  वे  कभी  टूर  उनको  at  तीन  साल  क़रा  समय  पड़ा ह द्र  है  और  उनके  पहले

 इस  काम  को  किसी  भी  समय  avatar  के  साथ  किया  जा  सकता  जो  असली  बिल  उसको

 किसी  भी  समय  wats  किया  जा  सकता  है  शर  इस  को  अटेंड  करने  में  सभी  पार्टियां  हमत  ह

 सकती

 फोटो  इत्यादि  पर  इतना  खर्च  करने  के  बाद  भी  नया  होगा  ?  गांवों  के  जो  tease

 उनका  महत  जोर  है  और  हो  सकता  है  कि  जो  माल-प्रैइक्टस  अराज  है  वह  cad  तरह  से  बढ़  जाए  ।

 वह  जो  लैंड ला इंस
 है

 वह
 इन  सब  एग्रीकल्चरल  लेब रं रस  के  वोट  इकट्ठा  कर  लगा  अ्रौर अपने  पास

 रख  लेगा  कौर  जब  थे  बेचारे  वोट  देने  के  लिए  जायेंगे  तो  इनसे  कह  दिया  जाए  कि  तुम्हें  वोट  देने

 का  हक  नहीं  है  कौर  उनको
 निराश  हो  कर  वहां  सेਂ  वापिसਂ  श्राना  पड़ेगा  ।  इस  तरह  से  एक

 313(A)
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 रामम्‌] बि

 ही
 तरीके  से  इस  चीज़  का  खतरा  बढ़  सकता  इससे  श्राप  जो  माल-प्रेक्टिस  करना  चाहते

 हूं  वह  कम  नहीं  होगी  शौर  हो  सकता  है  कि  बढ़  जाए  ।  इस  लिए  में  चाहता हूं  कि  इस  पर
 प्राय

 फिर  विचार  कर  लें  ।

 गवर्नमेंट  चाहे  तो  वह  यह  कर  सकती  है  कि  बजाय  इसके  कि  भ्राइडेंटिटी  कार्ड  लोगों

 में  बांटे  वह  wat  रजिस्टर  में  प्राइडेंटिटी  ara  दर्ज  कर  सकती  है  कौर  उस  रजिस्टर  को  पोलिंग

 प्राफिसतं  के  पास  रख  सकती  है  कौर  इस  में  जालसाज़ी  का  कोई  खतरा  पैदा  नहीं  हो  सकता  है  ।  उसमें

 जो  माक  लिखे  होंगे  उनको  जो  वोट  दे  े  आएगा  उसके  मानकों  से मिलाया  जा  सकता  है  भ्र ौर  जालसाजी

 को  रोका  जा  सकता  है  ।  जा  पोलिंग  प्रोफेसर  है  वह  बैलेट  पेपर  देने  से  पहले  भ्राइडेंटिटी  माक

 देख  सकता  है  कौर  इस  तरह  से  जालसाज़ी  को  कम  किया  जा  सकता  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  इस  मेरे

 सुझाव पर  विचार  किया  जाए  |  mre  इसमें  कोई  दिक्कत  पेश  जाएंगी  तो  फिर  इस  प्रदान

 पर  विचार  किया  जा  सकता  है
 ।

 इस  वास्ते  में  कहना  चाहता  हूं
 कि

 फोटो  देने
 का  जो  तरीका

 ड्राप  अपनाने जा  रहे  हें  उस  पर  प्राय  दुबारा  विचार  कर  लें  |

 maa जो  पहले  बिल
 में

 rare  ५६  थी  ah
 जिसको  wa  भ्र मे ंड  करते  समय

 कम
 करने  की

 बात  सोची  जा  रही  उसके  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  आपका  विचार  यह  है  कि  आठ  घंटे  के

 बजाय  छः  घंटे  कर  दिये  जायें  ।  जानते  ही  हें  कि  गांवों  में  मींस  श्राफ  कम्युनिकेशन  कम  हूं  त

 जानें  की  सुविधायें  कम  हें  कौर  अगर  ७ अपन  वक्त  को  कम  करं  दिया  तो  बहुत  सी  दिक्कतें  पैदा  हो

 जायेंगी  |  श्राप  पोलिंग  प्रा फि ससे  को  इकट्ठा  करने  के  हल  बनाने  के  लिये  इलेक्शन  कमीशन

 को  झ्र धि कार  दे  रहे  क्या  हमारा  मंशा  यह  है  कि  हम  पोलिंग  झाफिससं  को  दो  चार  घंटे  कम  बैठने

 के  लिये  यह  करे  प्रौढ़  उनके  किंग  rag  कम  कर  दिये  जायें  ?  इससे  क्या  फायदा  होगा  ?  उस  दिन

 वे  लोग  किसी  दूसरी  नौकरी  पर  या  दुबारा  पि  ही  काम  पर
 जा  कर  काम  नहीं  कर  सकेंगे

 ।  उस

 दिन  तो  उनको  यही  काम  करना  होगा  ।  साथ  ही  साथ  जो  देहाती  लोग  हैं  उनकी  सुविधा  का  भी  हमको

 घ्यान  रखना  होगा  ।  सा  जाने  के  उनके  पास  कोई  साधन  नहीं  हें  ।  वे  ठीक  समय  पर  वोट  देने  के

 लिये  पहुंच  नहीं  सकते  उनको  झान  में  देरी हो  सकती है  कौर इस  कारण  से  हो  सकता  है

 कि  वे  अरपना  वोट  न  दे  सकें  प्यार  वक्त  कम  कर  दिया  गया  ।  इसका  नतीजा  यह  होगा  कि  उनका

 जो  वोट  है  वह  जाया  चला  जायेंगी  झर  उनका  हक  उनसे  गीत  जायेगा  ।  इस  वास्ते  पोलिंग  टावर्स

 कम  करने
 की

 बात  सोचना  उचित  नहीं  है
 ।

 म॑  चाहता  हूं  कि  जो  पुरानी  sara  वही  रहे  ।

 वे  लोग  रेलगाड़ी  पर  या  किसी  दूसरी  तरह  भी  जायेंगे  तब  भी  उनको  घंटा  दो  घटा  देरी  हो  सकती

 इस  वास्ते  जो  दिक्कत  उनको  होगी  उसका  भी  हमें  खयाल  रखना  होगा  ।  इससे  फायदा  कोई

 नहीं  है  बल्कि  नुक़सान  ही  ज्यादा  है  ।  इस  वास्ते  इन  दोनों
 सेकशंस

 के  बारे  में  में  कहना  चाहता  हूं
 कि  अब  जो  आपने रखा  है  उसको  न  रखें  पुराने  सैकशंस  ही  रहने दें  ।  बम्बई  ,

 मद्रास  नसे  बड़े  बड़े  श्र  भ्रमवश  के  शहरों  के  लिये  gare  arg  फोटो  की  बात  करें  तो  बात  समझ

 में  प्रा  सकती  लेकिन  इंडस्ट्रियल  एरियाज़  में  तथा  देहातों  में  लोगों  को  फोटो  देने  की  बात  समझ

 में  नहीं  आती  है  ।  हमारे  देश  में  जब  फिल्में  तैयार  होने  लग  sas  बाद  इस  प्रश्न  पर  विचार

 किया  जा  सकता  है  ।  जो  गरीब  लोग  हूँ  वे  जिन्दगी  भर  अपनी  तसवी र  खिंचवाने  की  बात  भी  नहीं
 सोच  सकते  हूँ  कौर  प्राय  इतना  रुपया  उनकी  फोटो  खिंचवाने  के  लिये  खरच  करने  की  बात  सोच  रहे

 हमारे  पास  चीनी  मिलों  के  लिये  मशीनरी  मंगवाने  के  लिये  फारेन  एक्सचेंज  नहीं  है  प्रौढ़  श्राप
 दस  करोड़  रुपया  फोटो  खिंचवाने  के  लिये  खर्च  करना  चाहते  यह  ठीक  नहीं  है  ।  जालसाज़ी  को

 कर  लें  ।

 दूसरे  तरीके  से  रोका  जा  सकता  है  गौर  में  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय इन  सब  बातों पर  फिर  विचार
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 पंडित  ठाकुर  दास  arta  इस  बिल  के  अन्दर  जो  कि  शुरू  में  लाया  गया

 बहुत  सी  खुशगवार चीजें  थीं  ।  बहुत  सी  स्पो  ची  जे  रक्खी  गई  जिन  के  वास्ते  हमारे ला  मिनिस्टर

 साहब  ने  एक्स्प्लेनेशन  भी  दिया  जो  सिवा  चन्द  के  सब  की  सब  ऐसी  थीं  जिनको  मनत  सपोट  किय

 अब  भी
 में  इस  बिल

 की
 दवाओं

 को
 जेनरली  सपोर्ट  करता  हूं

 ।
 लेकिन  इस  बिल  के  अ्रन्दर

 तीन

 या  चार  ऐसी  कटास  चीजें  हूं  जिनके  बारे  में  दर्ज  करना  चाहता  हूं  ।

 इस  बिल
 की

 दफा
 ७

 के  ऊपर  बहुत  से
 मेम्बरान  ने

 जो
 भ्रपनी  तरमीम  पेश

 की  ह  उन्होंने

 कहा  है  कि  दफा  ७  को  ग्रोमिट करने से कुछ करने  से  कुछ  गलती हुई  है  TH
 ८

 पर  इतनी  तरमीम  तो

 नहीं  लेकिन  जेसा  ला  मिनिस्टर  साहब  ने  खद  वहां  से  अाफिस  श्राफ  प्राफिट

 उड़ा  दिया  गया  are  उसके  बजाय  सेक्रेटरी  और  मेनेजर  को  रखा  गया  ।  लेकिन  मेरी  गुजारिश

 पह  है
 कि  जहां तक  ७  कौर  ८

 दफा  का  सवाल  जिस  वक्त
 श्रोरिजिनल

 बिल  यानो  पीपल्स

 जनरेशन  बिल  बनने  लगा  था  उस  भी  हाउस  म  काफी  झगड़ा  ह] झा  हालांकि  शुरू  में

 भ्रल्फाज़ बड़े  वाइड  लेकिन  भ्राखिर  में  दफा  ७  को  रख  कर  उनकी  भ्रमित  कुछ  कम  कर  दी  गई

 राज  दफा  ७  में  मुझे  जो  मुसीबत  अपराधी है  वह  यह  है  कि  अगर  दफा
 ७  औरो को

 उनके  असली  मानों  में  पढ़ा  जाय  तो  उनके  अल्फाज  ऐसे  हें  कि  मुझे  डर  है  कि  उनका  असर  बेहद  बढ़ा

 मसलन स्टेट  टैपिंग  का  फैसला  हो  गया  तो  लाखों  करोड़ों  आदमी  एसे  होंगे  जो

 उनकी
 जद  में  जायेंगे  ।  प्यार  इस  कंट्रैक्ट के  माने  सिंह  मामूली  ठेके  न  लगाये  बल्कि  कंट्रैक्ट

 को  fas  एक  श्राम  मा ग्रह दा  समझा  जाय  तो  जैसा  ला  मिनिस्टर  साहब  ने  फरमाया  उसमें  जितने

 भी  वक  होंगे  वह  सब  के  सब  कंट्रैक्ट  की  डेफितेशन  में  ar  जायेंगे  ।  जो  गवर्नमेंट  के  कर्मचारी  हैं

 उनके  साय  वह  कंट्रैक्ट  ही  तो  करते  हैं  ।  उनको  मजदूरी  मिले  या  तनख्वाह  वह  है  तो  कंट्रैक्ट

 ही  ।  अगर  कंट्रैक्ट  के  असली  माने  लिये  गये  तो  जितने  बड़े-बड़े  कारखानेदार  उनके  सारे  के  सारे

 मजदूर  इस  गिनने ५  की  ५, नशा  जायेंगे  जो  कि  दरगम्रस्ल  कानून  का
 मंशा  नहीं  था  ।  इस  वास्ते में

 समझत  हूं
 कि

 mere  दफा
 ७

 कौर  ८
 को

 मौजूदा  सूरत  में  रक्खा  गया  तो  इसकी  स्पिरिट  को  तो
 लोग  नहीं  समझेंगे  और  दिक्कत  यह  पैदा  होगी  कि  इसके  इन्दर  बेहद  आदमी  शामिल  हो  जायेंगे  ।

 एक  मानो  सदस्य  :  वकीलों  का  क्या  होगा ?

 पंडित  ठाकुर  दास  भा एंव
 :

 वकील  बेचारों  का  तो  जो  होगा  उसको  वह  लेकिन

 मेरे  खयाल  में  इस  का  सब  से  बड़ा  भ्र सर  पालिटिशियन  पर  होगा  ।  उन  की  तो  ही  शझा

 जायेंगी  |

 मुझे  याद  है  कि  जब  कंट्रोल  के  जमाने  में  दफा
 ७

 की  एलेक्शन  पिटीशन  are  तो  ~ iN  ही

 डिपो  होल्डर  इसको  जद  में  झ्र  गये  झ्र  आखिर  में  मामलात  हाईको  टें  झर  सुप्रीम कोट  तक  गये

 मुख्तलिफ  हाई  कोटेंस ने  मुख्तलिफ  इंटरप्रिटेशन  किये  कौर  बहुत  मुबाहसे  के  बाद  कोई

 टेटिव  डिसीजन  हो  पाया  ate  लोग  स्टेट  ट्रेडिंग
 की

 मांग  करते  बहुत से  हमारे  भाई  पब्लिक

 सेक्टर  के  हक
 में

 हूं  पौर  सोशलिस्ट  पैटन  चाहते  हैं  ।
 जिसके  माने  यह  हैं  कि  जो  लोग  ऐसे  कारखानों

 में  काम  करेंगे  जो  कि  गवर्नमेंट  से  कंट्रैक्ट  ख़ुसूसन  उस
 जब  कि  गवन

 मेंट  डिस्ट्रीब्यूशन  भी

 अरपन  हाथ
 में

 लेगी  तो  हमेशा  कंट्रैक्ट  होगा  और  उसमें  बेशुमार  आदमी  झरा  जायेंगे  कौर  उनके  झा

 जाने  से  इस  तरह
 का

 तबका  बहुत  बड़ा  बन  उन  सब  लोगों  को  श्राप  डिसएन्फ्रैंचाइज़  कर

 अलावा  इसके
 कि

 जिसको  इसमें  ग्रामीण  are  प्राफिट  कहते  उसको  श्राप  हटा  तो
 लेकिन  मुझ  डर  है  कि  इसमें  aria  आफ  प्राफिट  की  तारीफ  तो  है  शर

 प्रा टिकल  १०२  को

 तब्दील  नहीं  कर  रहे  हें--हालांकि  उसको  हटा  देने  से  मालूम  नहीं  श्रापका  मकसद  पुरा  होगा
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 ठाकर  दास

 या
 नहीं  तो

 काम  चलना  मुश्किल

 हो  जायेगा  ।  इसलिये में  ae  करता  हूं  कि
 कम  से  कम

 दफा  ८  में  तो  आप
 तरमीम  म  जून  उसको  छोड़  दीजिये  तो  सिचुएशन  थोडी

 ठीक  जरूर
 हो

 अनाज  का  डर  कम  हो  जायेगा  ।  में  जज  करता  कौर  अराज  हाउस  का  भी  रुझान  में

 इस  तरफ  देखता  नया  बिल  भी  ara है  जिसमें  प्राचीन  आफ  प्राफिट  को  न  रख  कर  सिवा

 चेयरमैन  के  किसी  को  भी  डिस्क्वालिफाई  नहीं  किया  गया  है  क्योंकि  ate  कोई  क्या  नेपाटिज्म  कर

 सकेगा |  जहां  तक  कंट्रेक्ट्स  का  सवाल  मान  लीजिये  किसी  ने  गवर्नमेंट  का  थोड़ा  सा  भी  काम

 किया  कौर  एक  कंट्रैक्ट  भी  करें  लिया  तो  क्या  जरा  ।  हर  एक  शझ्रादमी  नेपोटिज्म  नहीं  करता  है  |

 नेपाटिज्म  इसे  कहते  हें  कि  कोई  areal  किरकेट  करता  है  तो  उसे  बेईमानी  से  फायदा  उठाने  के  लिये

 वह  कंट्रैक्ट  दे  दिया  जाय  ।  नेपाटिज्म  वहीं  है  कि  अगर  किसी  आदमी  की  बेईमानी  से  दूसरे  पर  सर

 पड़ता हो  |  यह  चीज तो  में  समझ  सकता  हुं  ।  यहां  पर  जो मैम्बर्स रोये  हूं  प्रेशर  उनके  राय
 देने

 का

 सवाल  उठ  तो  यहां  के  रूल्स  कहतें  हें  कि  उसका  असर  wae  किसी  दूसरे  पर  पड़ता  हो  तो  उस

 मेम्बर  को  राय  देने  का  अग़ियार  नहीं  होगा  |  लेकिन  इस  बिल  में  कंट्रैक्ट  की  तारीफ  तो  नहीं  की

 गई  कि  कितना  बड़ा  कंट्रैक्ट  होगा  ।  वैसे  यह  मामली  सी  चीज  दिखाई  देती  है  ।  लेकिन  इसमें  मन

 ag  दिक्कत  दिखाईं  देती  अगर  यह  दिक्कत  दूर  हो  जाय  मुझे  इस  चीज  को  मानने  में  कोई

 एतराज  नहीं है  ।

 इसके  भ्र लावा  इस  बिल  में  फोटो  का  प्राविजन  किया  गया  है  ।  मेने  झानरेबल  मिनिस्टर

 साहब  की  तकरीर  सुनी  |  उससे  मालूम  होता  है  कि  यह  चीज  डरबन  एरियाज  के  लिये  वह  रखना

 चाहते हूं  जहां  नेपाटिज्म  ज्यादा  होता  है  ।  शायद  वह  प्रेजीडेंसी  टाउम्स  में  होता  होगा  क्योंकि

 वहां  के  लोग  ज्यादा  होशियार  हैं  भर  ऐसी  कार्रवाइयों  को  ज्यादा  जानते  हूं  ।  कम  से  कम  गांवों

 केन्द्र  ऐसा  नहीं  होता  ।  में  समझता  हूं  कि  अगर  हम  अराज  गांव  वालों  को  यह  सर्टिफिकेट

 दे  देते हूं  re  ee

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  गांव  वाले  शहर  में  त्र  जाते  हे  तो  उनकी  भी  आदतें  ऐसी  ही  हो  जाती

 गीत  ठाकुर  दास  भाव  :  बहर सुरत  तो  यह  देखता  कि  जरगर  सारे  देश  में  अप

 डट  का डस  का  सिस्टम  कर  रद्द  तो  यह  एक  गर  मुमकिन  चीज  गरम  मकान  है  कि  १८  करोड़

 ग्रामीण  जो  यहां  मौजद  उनकी  फोटों  ली  जा  सके  ।  कितने  आदमियों  के  फोटो  are  लेंगे  ।

 अकेले  पंजाब  के  wat  आपको  ag  दिक्कत  पदा  हो  कौर  जगह  के  लिये  क्या  कहा  जाय  |

 इसके  अन्दर  गया  है  कि  फोटो  नॉटी  बदली  जा  सकेगी  ।  फोटो  की  तरमंमीम  तो  नहीं  की  जा

 फोटो  दूसरे  की  तो  नहीं  पदा  की  जा  सकेगी  ।  लेकिन  इसमें  दूसरी  सारी  खराबियाँ  मौजूद

 होंगी  ।-  इतना  बड़ा  यह  मुल्क  इसमें  फोटो  की  तजवींज  देखने  में  तो  बड़ा  बरच्छा  है

 दूसरे  मुल्कों  की  नकल  भी  लेकिन  यह  चीज  प्रैक्टिस  में  बड़ी  मुश्किल  साबित  होगी  ।  अगर  हम

 फोटो  के  बगर  भी  आइडेंटी  काड  स  को  रखें  तो  भी  यह  बहुत  इशारे te  केबल  च  ज  होगी  ।  कितने  आदमी

 आखिर  श्राप  इसके  लिये  कितने  छापेखानों  में  श्राप  उस  को  छपवायेगा  ।.  इस  पर  कमल  करने

 के  लिये  भी  तो
 ग्राहको  बड़ा  भारी  हमला  रखना  होगा

 |
 कम  से  कम  में

 इस
 चीज  के  हक

 में
 नहीं  हूं

 ।

 जहां  तक  मुझे  मालूम  है  गवर्नमेंट  अच्छे  से  भ्रमण  कामों  के  लिये  भी  ast  रुपया  खर्च  नहीं  कर  पा  रही

 फाइव  इत्र  प्लैन  के  लिये  ही  उसका  तमाम  रुपया  खर्च  हो  रहा  इसलिये  एक  ऐसी  चीज  के

 लिये  जो  कि  गैर  मुमकिन  हो
 में  अपना  स्वाद

 नहीं  दे  सकता हूं
 ।  यह  ठीक  नहीं  है  ale  में  इसकी

 सख्त  मुख़ालिफ़त  करता  हूं  ।



 २०  १९४८  लोक  प्रतिनिधित्व  )  विधायक  FRow

 इसके  अलावा  हमारे  अ्रानरधल  मिनिस्टर  साहब  ने  एफ  के  बारे  में  कहा  ।  जो

 फीकेशन  आफ  मेजबां  बिल  इस  हाउस  में  पास  किया  गया  उसे  यहां  पर  लाया  गया  |  जो  चीज़

 वहां  प  पास  को  गई  उसको  यहां  पर  लाने  को  कोशिश  की  गई  ।  आ्रोरिजिनल  बिल  में  यह  नहीं

 लेकिन  इसमें  है  ।

 श्री  ब्रज राज  सिह  :
 सेलेक्ट  कमेटी  से  यह  पाया  हैं

 ।

 पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  :  सेलेक्ट  कमेटी  से  नहीं  श्रोरिजिनल  बिल  में  नहीं  था  ।

 मेंने  दर् स्वस्ति  को  थो  कि  सारे  लोगों  को  इस  पर  इख्त्यार  दिया  जाय  कि  वह  सेलेक्ट  कमेटी  में  अपनी

 बात  को  रख  लेकिन  इस  वक्त  इस  चीज  को  नहीं  माना  गया  था  क्योंकि  सेलेक्ट  कमेटी को  वह

 चीज  age  नहीं  क़ी  गई  थी  ।  इस  वक्‍त  हालांकि  श्रानरेबल  मिनिस्टर  साहब  इस  चीज  को  बैकबोन

 से  इसको  यहां  पर  ला  रहे  लेकिन  चूकि  अच्छी  चीजों  को  हमको  तसलीम  कर  लेना

 लिये  इसके  तसलीम  करने  में  में  कोई  हमें  नहीं  समझता  ।  इसको  मान  ही  लेना  चाहिये  ।  लेकिन

 इसमें  जो  कुछ  कहा  गया  है  वह  पहले  से  भी  खराब  कर  दिया  गया  है  |

 जनाब  मुलाहजा  फ़रमायेंगे  कि  इसके  भ्रमण र  से  यह  भ्रल्फ़ाज़  निकाल  दिये  गये  जैसे  पटवा

 कारनाम  वगैरा  ।

 जहां  तक  पंजाब  का  सवाल  बहुत  सारे  लोग  हें  जो  मालगुजार  हें  ।  किसी  जगह  पर  बेचारे

 मालगुजार  को  ऐसा  शख्स  नहीं  समझा  जाता  जिस  पर  ऐसी  पाबन्दी  शायद  हो  ।  मालगुजार

 वह  आदमी  है  जो  रेवेन्यू  देता  है  ।  हर  एक  आदमी  जिसके  पास  थोड़ी  सी  जमीन  है  वह  मालगुजारी

 देता है  ।  कहीं पर  माल  पर  कोई  कंद  लेकिन  यहां  पर  श्राप  मालगुजार  का  लफ्ज़  रखते
 xr  ।  जैसा  मेंने  ast  किया  मालगुजार  को  एग्जेम्शन  देने  की  जरूरत है  ।  लेकिन  आपने  यह

 मान  लिया  है  कि  मालगुजार  को  एग्जेम्दन  दे  दिया  जायेगा  ।  कभी  तक  तो  वहू  एक्ट  भी  पास  नहीं

 gar  ।  जब  बिल  पास  होगा
 तब  इसका दार  मदार  उस  पर  होगा  कि  वह  इसको  मानता  है  या  नहीं ।

 बहरहाल  पता  नहीं  वह  बिल  कब  आया  और  कब  मालगुजार  को  इससे  फुर्सत  मिलेगी  ।  एक  साल

 पता
 नहीं  कितना  वक्त  तब  तक  पता  नहीं  एलेक्शन के  वक्त  नम्बरदार  मालंगजार

 पर  कितना  गजब  हो  जायेगा  ।  इसके  बाद  जनाबवाला  मुलाहिज़ा  फ़रमायेंगे  कि  वही  श्रल्फ़ांज

 पुलिस  का  छापें  नहीं  करते  हैंਂ  जिनपर  कि  पहले  ऐतराज़  किया  गया  था  उनके  मानी  को  लेकर  फिर

 झगड़ा  उठेगा
 और  में

 अदब  सेहरे  करना  चाहता हूं
 कि  एलेक्शन  पेटीशन  के  इन्दर  जब  झगड़ा  होगा  तो

 सवाल  उड़ेगा  कि  इन  ene  के  कया  मानी  हैं  ।  प्रीवेंशन  आफ़  डिस्ववालिफिकेशन  (  असेंसमेंट )
 में  यह  बड़ी  गलती  की  इन  अल्फ़ाज़  को  बगैर  यह  कहे  हुये  कि  यह  एक्स क्लू डेड  हैं  या

 डेड  हमने  रख  दिया  कौर  इसका  फ़ैसला  स्क्रूटिनी  आफिसर  के  हाथ  में  दे  दिया  कि  पाया  वह  पुलिस
 फ़ंक्शन  एक्सरसाइज़  करता  है  कि  नहीं  ।  qa  श्राप  उसी  ग़लती  को  इस  बिल  में  रिपीट  करने

 लगे  2  शौर  dfs  मुबहम  ene  हें  इसलिये  हर  एक  एलेक्शन  पेटीशन  में  इनको  लेकर  झगड़ा
 उठेगा  और  यह  कहा  जायेगा  कि  वह  पुलिस  फ़ंक्शन  डिस्चार्ज  करता  था  ।  इसका  फ़ैसला  कि  वह
 पुलिस  फ़ंक्शन  डिस्चार्ज  करता  है  कि  स्क्रूटिनी  प्रोफ़ेसर  के  हाथ  में  दे  दिया  गया  है  ate  चूंकि
 इन  श्रत्फ़ाज  के  मुबहम  माने  निकलते  हें  इसलिये  वहां पर  यह  झगड़ा  उठ  खड़ा  होगा  ।  में  चाहता
 हूं  कि  प्रानरेबुल  मिनिस्टर  ही  मुझे  यह  बतला  दें  कि  आखिर  पुलिस  फ़ंक्शन  के  क्या  माने  मेंने

 पुलिस  ऐक्ट  पढ़ा  है  ate  जिस  जगह  पर  पुलिस  के  फ़ंक्शन  दर्ज  हैं  वहीं  पर  पुलिस  HFT  में  यह  भी
 दिया  gut  है  कि  शांति  के  प्रभावित  करने  वाली  बातों  की  जानकारी

 देनाਂ  यह  भी  एक  काम  है  ।
 में  जनाब  की  तवज्जह  क्रिमिनल  प्रोवीज्योर  कोड की  दफा  ४५  की  तरफ

 दिलाना  चाहता  हूं  जहां
 पर  यह  दर्जें  है  कि

 हर  एक  हैडमैन  का  यह  we  होगा  कि  श्रगर  कोई  बदमादा  इ
 लाके  से  गुज़रे तो



 है  ७३०  ह ूकन  _f.
 ३२०८  लोक  afar  नित्य  )  विधेयक  २०  geya

 [to  ठाकुर  दास

 उसकी  खबर  वह  पुलिस  में  दिया  करे  अगर  कोई  जर्म  हो  या  किसी  जुर्म  के  होने  का  अंदेशा  हो  या

 जो  भी  उसके  बारे  में  खबर  मिले  उसकी  जाकर  पुलिस  में  इत्तिला  दे  ।  हेमैन  को  किसी  भी  ग्रौफेंस

 की  अ्यवा  feat  अ्रौफेंस  की  कपट  होने  की  खबर  तो  उसकी  पुलिस  में  उसकी  इत्तिला  करनी

 होती  २३१  से  लेकर  २३८  तक  श्र  ३०२,  ३०४  प्रौर  WIE  दबाकर  के  मातहत  होने  वाले

 जुर्मों  का  अगर  उसे  पता  लगे  तो  इनकी  इन्फार्मेशन  वह  पुलिस  में  दे  ।  और  खास  बात  उनमें  यह  हूँ

 कि  बात  जिससे  शांति  में  व्यवहार  होता  उसके  सम्बन्ध  में  भी  जाकर  पुलिस  को  इत्तिला

 दे  ।  इसके  माने  यह  हैं  कि  पुलिस  nada  जो  कि  पुलिस  ऐक्ट  में  दिये  हुये  हूं  वे  सब  लागू  होंगे

 कौर  वह
 क्रिमिनल  प्रोसीज्योर  कोड  से  तय  हो  जाते  हं  ।

 हमें  जो  लिटरेचर  पेश  किया  गया  उसमें  दर्ज था  कि  जहां  तक  राजस्थान  कौर  पजाब  का

 सवाल  है  वहां  तक  १५  फैक्शंस  लम्बरदार  के  करते  हें  ।  इसलिये  मेरा  कहना  यह  कि  ऐसे

 अल्फ़ाज  हो  क्यों  रखे  जायें  जो  कि  मुबहम  हों  कौर  जिनका  कि  इंटरप्रिटेशन  एम्बीगुश्नस  हो  ।  वहाँ

 पर  अगर  उनकी  ऐसी  मंशा  है  कि  लम्बरदार  को  छूट  होनी  चाहिये  कौर  लम्बरदार  इज़  एक्स क्लू डेड

 तो  मुझे  तो  वह  पसन्द  है  और  उसके  लिये  जो  मेंने  तरमीम  पेश  को  है  कि  इनको  निकाल

 उसको  कर  लिया  जाय  ।  इसका  एक  नतीजा  यह  निकलेगा  कि  पटवारी  वगैरह  अ्रफ़स र  जिनको

 न  दफ़ा  रैवेन्य  ग्राफ़िक्स  कहा  गया  है  हालांकि  पटवारी  रेवेन्यू  आफिसर  नहीं  है  झर

 में जनाब  की  तवज्जह  ३  (११)  पंजाब  steal  एक्ट  शर  सेक्शन  (१२)  लड  रेवेन्यू

 ऐक्ट  तरफ़
 दिलाना  चाहता  हूं  जिसके  इन्दर  तारीफ़  की  गई  कि

 विलेज  आफ़िसर  कौन

 होता  है  ।  var  विलेज  प्रोफ़ेसर  के  लिखा  है  आफिसर  का  पथ  या  पटवारी

 से  हैਂ  फिर  रेवन्यू  आफिसर  की  तारीफ़  है  ।  सेक्शन  ३  a  में  लिखा  है  कि  रेवेन्यू  आफिसर  वह

 होता  है  किं  ऐक्ट  के  मातहत  पैदावार  से  अपनी  गुज़र  करता  है  ।  इन  दोनों  तारीफ़ों  की

 रू  से  लम्बरदार  पर  पटवारी  यह  दोनों  के  दोनों  रेवेन्यू  ब्राउसर  नहीं  है  कौर  नगर  कहीं  इसका

 झगड़ा  पड़ा  शौर  एलेक्शन  पेटीशन  हुई  तो  चूंकि.वह  रेवेन्यू  alfa  नहीं  है  प्रौढ़  वे  इस  दत

 को  पूरा  नहीं  करते  हूं  र  इस  बिना  पर  वह  एलेक्शन  रेट  हो  जायेगा  ।  इसलिये  मेरा

 कहना यह  है  कि  ऐसे  मुबहम  भ्रल्फ़ाज़  क्यों  रखे  जायें  जिनके  कि  दो  तीन  माने  हो  सकते हों  |.  हमारे

 ला  मिनिस्टर  साहब  म॑  समझता  हुं  कि  शायद  पंजाब  टेनेसी  Cae  और  लैंड  रेवेन्यू  के  लोकल

 ऐक्ट  से  पूरी  तरह  वाकिफ़  नहीं  होंगे  ।  इसलिये  मेरी  गुज़ारिश  कि  वह  इस  पर  फिर  से  पुरी  तरह

 सोच  विचार  करें
 कि

 इसका  कया  पड़ेगा  भर  में  तो  चाहूंगा  कि  इसको  थोड़े  समय  लिये

 मुल्तवी  कर  दिया  जाय  अरर  बाद  में  विचार  करके  एक  कम्प्रीहेंसिव  बिल  लायें  ।  कौर  उसमें  ज़ो

 प्राचीन  ज़रूरी  उनको  |

 मुझे  यह  जरा  अप्रफ़पोस  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  किसी  प्राइवेट  मेम्बर  की  बात  चाहे  कितनी

 ही  री ज़ने बुल  मिनिस्टर  साहब  चीज़  में  एक  कौमा  का  भी  हेरफेर  करना  पसन्द  नहीं  करते

 हैं  बौर  उस  हालत  में  जब
 वह

 किसी  की  बात  नहीं  सुनते  सौर  अपने  मन  की  करते  हैं  तब  इसके

 लिये  जिम्मेदारी  भी  उन्हीं  की  होगी  ।  मेरी  समझ  में  पंजाब  में  इसका  खराब  असर  होगा  और

 हमेशा  लम्बरदार  की  जान  आफ़त  में  रहैगी  उसको  एग्जम्पशन  मिला  कि  नहीं  कौर  इसलिये  में

 चाहता  हूं  कि
 यह  डाउटफुल  है  इसलिये  इन्हें  निकाल  देना  चाहिये  ।

 इस
 हमारे

 बिल
 के  प्रकार

 जौ  कि
 अब  ऐक्ट  बनने  जा  रहा  है  इसमें  कई  ऐसी  तरमी  में  हैं

 जो

 कि  दरअसल  बड़ी  मुफ़ीद  है  मसलन्‌  जहां  कि  इलेक्टोरल  रोल  तबदील  करने  का  जिक्र  है  ।

 में  खुश  हूं  कि  आपने
 श्री

 ईश्वर-भ्रमर  का  यह  सुझाव  सान  लिया  है  कि  जब  तक  उस  आदमी  को

 बुला  कर  सुन
 न

 लिया  जाय  तब  तक  उसको  तबदील  न  किया  जाय  |  इसलिये  में  एक  बार  फिर
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 यदि  कहूंगा  कि  इस  बिल  के  भ्रमर  जो  ऐमी  चीजें  हैं  जिनसे  मुकदमेबाज़ी  बढ़ेगी  कौर  ceria  ला

 ज्यादा  कम्पलीकेटेड  हो  ऐसी  चीजों  को  रखना  मुनासिब  नहीं  इन  अल्फ़ाज़  के  साथ  में

 इसको  सपाटे  करता  हूं  ।

 श्री  कह दाव
 :  ग्रामीण  क्षेत्र  से  आये  हुये  एक  माननीय  सदस्य  ने  मतदाताश्रों

 को  परिचय  पत्र  at  का  विरोध  किया  है  ।  नगरों  में  इसकी  बहुत  ग्रा वश्य कता  है  क्योंकि

 वहां  नाम  बदल  कर  मतदान  देते  की  बुराई  व्यापक  रूप  में
 नकली

 हुई  है
 ।

 भ्रम  वहां  परिचय पत्र

 प्रया  लागू  करना  आवश्यक  है  ।  निस्संदेह  इस  प्रया  को  क्रियान्वित  करने  में  कुछ  कठिनाइयां  होंगी

 at  संभव  है  कि  यहं  व्यावहारिक  सिद्ध  न  हो  तब  हम  इसमें  तदनुसार  परिवहन  कर
 सकते हूँ

 ।

 एक  wey  बात  यह  है  कि  उच्च  न्यायालय  के  निर्णय
 को

 संसद  के  अध्यक्ष
 या

 विधान  earl
 के  अध्यक्ष  या  सभापति  तक  भेजने  सम्बन्धी  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  ।  जब  चुनाव  न्यायाधिकरण  के

 निर्णय  के  विरुद्ध  उच्च  न्यायालय  में  atte  की  जाती  है  शौर  वहां  से  काय  रोकोਂ  area  मिल

 जाता  है  तो  ऐप  व्यवस्था  होनी  चाहिये  कि  उक्त  आदेश  न  केवल  चुनाव  आयोग  के  भ्रमित  तत्सम्बन्धी

 सभा  के  भ्रध्यक्ष  को  भी  भेजा  जाय  |  इससे  सदस्य  को  भ्र सुविधाओं  से  मुक्ति  मिलेगी  ।  मंत्री

 महोदय  को  इस  प्रश्न  पर  विचार  करना  चाहिये  ।

 श्री  नाशिर  भरवा  (q7
 :  सत्र  के  अन्तिम  दिनों  में  हम  एक  महत्वपूर्ण  विधेयक

 को  बहुत  शीघ्रता  से  पारित  करतें  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  तथापि  में  अपको  ध्यान  धारा  ७  की

 उपधारा  (7)  के  हटाने  की  ओर  दिलाना  चाहता  हुं  ।  जिस  से  अपने  सरकारी  ठेकेदारों  को  संसद

 मंडराने
 की  खुली  छूट  प्रदान  कर  दी  है  ।  यह  लोकतंत्र  का  उपहास  करने  के  समान  है  |

 क्योंकि  F  लोग  सभा  में  हराकर  भी  ठे  के  लेने  का  प्रयत्न  करेंगे  और  सदैव  सरकार  को  प्रसन्न  रखने  का

 प्रयत्न  करेंगे  |  उन्हें  संसद  सदस्य  होने  के  नाते  बहुमूल्य  जानकारी  भी  मिलती  रहेंगी  जिसका  कि

 वे  लाभ  उठायेंगे  इसके  भ्र लावा  ओपन  पद  के  कारण  वे  अधिकारियों  को  प्रभावित  कर  अपने  कामों

 को  पास  करवाने  या  aaa  काम  को  पूर्ववतिता  दिलाने  में  सफल  होंगे  |  फलस्वरूप  भ्रष्टाचार

 बड़ेगा  |  इसके  पक्ष  में  यह  दलील  दी  गई  है  कि  इंगलैंड  में  भी  ऐसा  ही  किया  गया  है  ।  तथापि

 सरकार  को  याद  रखना  चाहिये  कि  इंगलैंड  में  लोकतंत्र  की  परम्परा  ७  शताब्दि  पुरानी  है  जब  कि

 भारत  में  अभी  इसे  प्रारम्भ  हुये  केवल  ८  वर्ज  हो  रहे  हैँ  ।  में  नहीं  समझता  कि  इन  सरकारी  ठेकेदारों

 के  बिना  dag  का  काम  चल  ही  नहीं  सकता  है  इन्हें  लाना  श्रीनिवासन  है  भले  ही  इससे

 लोक-सभा  के  अन्दर  ही  भ्रष्टाचार  बढ़  जाय  ।

 इस  संशोधन  का  एक  परिणाम  यह  भी  होगा  कि  सरकार  लम्बरदार  पटेल  इत्यादि  में  से  एक

 चुनाव  सेता  बनाने  में समय  होगी  ।  सरकार  ऐसा  आदेश  निकाल  सकती है  कि  वे  सब  कांग्रेसी
 उम्मीदवार  की  मदद  करें  ।  इसका  परिणाम  यही  होगा  कि  हमारे  चुनाव  जो  areal  तक

 क्त  स्वतंत्र  आर  निष्पक्ष  हुये  हैं  परब  पक्षपातपूर्ण  हो  जायेंगे  श्र  लोकतंत्र  की  सारी  मर्यादा
 समाप्त  हो  जायेगी  ।

 जहां  तक  परिचय  पत्रों  का  arate  है  में  उनका  समर्थन  करता हूं  तथापि  उनमें  फोटो  होने

 तो  उनमें  मतदाता  का
 ava नहीं  हूँ

 यदि  ara  परिचय  पत्र  जारी  ही  करना  चाहते  हँ
 निश्चित  नामावलि  में  उसकी  पुष्ट  संख्या  इत्यादि  ही  देवें  |  इससे  उम्मीदवार  के  लाखों

 रुपयों  की  बचत  होगी  ae  लक्ष्य  सिद्धि  भी  हो  सकती  है  ।

 में  विधेयक  के  उक्त  खण्डों  का  विरोध  करता
 हैं

 '

 ee  लएटसलटटटर-लनन«
 ya  ata  में
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 शि  बर्मन  बिहार-रक्षित-म्रनुसुचित  जातिया ं)  प्रवर  समिति  के  प्रमुख  सदस्य  नें

 यह  कहा  है  कि  प्रवर  समिति  ने  विषय  को  सरसरी  दृष्टि  से  देखा  है  ।  वस्तुतः  केवल  दो  दिनों  में

 विषय  को  गहराई  रे  देखना  संभव  भी  नहीं  था  |  उक्त  सदस्य  ने  मत  सदस्यों  के  समक्ष

 रखा  तथापि  वे  बहुमत  को  सन्तुष्ट  नहीं  कर  पाये  |

 इस  विधेयक  का  सब  से  विवादग्रस्त  खंड  १५  है  यद्यपि  बहुत  से  सदस्य  प्रवर  समिति  के  निर्णय

 से
 असन्तुष्ट  रहेतथापि  वे  कोई  वैकल्पिक  हल  भी  नहीं  सुझा  सके

 ।
 मूल  खंड  से

 भी
 प्रवर  समिति  के

 सदस्य  असंतुष्ट  थे  क्योंकि  मूल  खंड  के  भ्रनुसार  भी  भले  ही  कोई  व्यक्ति  स्वयं  ठेके  इत्यादि  न  ले  लेकिन

 भागीदार  के  द्वारा  यह  कार्य  कर  सकता  था  |

 श्री  भरूचा  ने  कहा  है  कि  इस  खंड  के  रहने  पर  केवल  ,  ०००१  प्रतिशत  व्यक्ति  प्रहेति  होते  |

 यह  गलत है  ।  देश  में  सरकार  सब  से  बड़ी  खरीददार है  ।  सरकार  किसानों से  wars  प्रौर

 जूता  बनाने  वालों  से  जूते  खरीद  रही  है  तो  क्या  सारे  किसान  या  मोची  लोग  श्रनहंत  करार  दिये

 जाय॑  ।  हम  तत्काल  ऐसा  नियम  नहीं  बना  सकते  हूं  कि  यदि  किसी  व्यक्ति  ने  सरकार  से

 अमूक  राशि  से  अधिक  का  ठेका  लिया  हो  तो  उसे  wade  करार  दिया  यह  गलत  है  ।  इसीलिये

 प्रवर  समिति  को  इस  मामले  में  इंगलेंड  का  अनुकरण  करना  पड़ा  |  हमें  देखना  चाहिये  कि  इसका  कया

 प्रभाव  होता  है  ।  यह  झ्रारोप  लगाना  कि  प्रवर  समिति  ने  विधेयक  पर  गम्भीरता  से  विचार

 नहीं  किया  गलत  है  ।

 tat  बि०
 दास  गुप्त  )

 :  खण्ड  १५  श्र  ३४  के  सम्बन्ध  में  ७५  बातें  कही  गई

 कुछ  लोगों  ने  कहा  कि  १९५१  के  अघिनियम  की  धारा  ७  को  बिल्कुल  निकाल  दिया  जाय  |

 मूझे  ora  नहीं  थी  कि  माननीय  मंत्री  इस  विधेयक  के  मल  संशोधन  के  लिये  तनिक  भी  आग्रह

 करेंगे  ।  खण्ड  १४५  धारा  ७  का  संशोधन  करता है  ।  इसका  कारण यह  है  कि  उसकी  भाषा

 अस्पष्ट  तथा  बहुत  विस्तृत  है  ।  सरकार  का  कहना  है  कि  पिछले  अ्रनुभवों  को  ध्यान  में  रखते  हुये

 उसने  यह  संशोधन
 प्रस्तुत  किया  है  जिसमें  उस  धारा  की  भाषा  को  स्पष्ट  किया  गया  है  ।

 अन्य  व  मानिक  प्रश्नों  तथा  प्रविधियों  के  मेरा  निवेदन  है  कि  हमारे  देश  की  स्थिति

 ब्रिटेन  की  स्थिति से  भिन्न  है  ।  हमारे देश  में  भ्रष्टाचार खूब  फैला  शुभ्रा  है  ।  ak  इस  प्रकार हम

 भ्रष्टाचारी  व्यक्तियों  को  विधानमण्डलों  में  art  की  खुली  छूट  दे  रहे  हा  यह  बात  हमारे  देवा  के

 लिये  बहुत  घातक  सिद्ध  होगी  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  निवदन  करूंगा  कि  वह  इस  बात  पर  विचार

 करें कि  सरकार  से  ठका  लेने  वाले  व्यक्तियों  को  विधान  मण्डलों  में  न  अन  दिया  जाय  अन्यथा

 स्थिति  बहुत  ही  खराब
 हो

 जायगी  ।  ara  है  माननीय  म  त्री  माननीय  सदस्यों  के  किसी  न  किसी

 संशोधन  को  स्वीकार करेंगे

 खण्ड  ३४  के  सम्बन्ध  में  प्रवर  समिति  ने  या  उसके  निर्वाचन  अभिकर्ता  की

 अ्रनुमति
 शब्द  जोड़ने  की  बात  कही  है  ।  यह  बहुत  गम्भीर  व  खतरनाक  संशोधन  है  ।  क्या  इस

 प्रकार
 कोई

 भ्रष्टाचार
 का

 मामला  सिद्ध हो
 सकेगा

 ?  उपखण्ड  (३)  या  उपखण्ड  (४)  में  यदि

 ह्म  इन
 शब्दों  को

 जोड़  देंगे
 तो  कया

 स्थिति  होगी
 ?

 इस  प्रकार  तो  भ्रष्टाचार को  ate  भी  प्रोत्साहन

 मिलेगा
 मेरा  निवेदन  है

 =  माननीय
 मंत्री  इस  बात  पर  विचार  करें  कौर  या  तो  अपना  मूल

 मूल  अ्रंश्ने जी  में
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 करें  orf  गॉल  arf  oy  oT  जार संशोधन  या  अरन्य  किसी  संशोधन  को  स्वीकार  करें  att  क  यह  Ale  दूर  हा  जाय  |  खण्ड  ३४  में  इन

 शब्दों  का  रखा  जाना  ठीक  नहीं  है  ।

 श्री  श्रीनारायण  दास  :  मेरे  श्रीमती  टिप्पण  पर  श्री  बर्मन  जो  प्रवर  समिति

 के  सभापति  कुछ  आपत्ति  थी  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  यदि  उन  दादों  से  उन्हें  कुछ  ठेस  पहुंची

 है
 तो  में  झपने  शब्द  वापस  लेता  हूं  ।  यह  विधेयक  प्रवर  समिति  को  सौंपा  गया  था  ।  पंडित  ठाकुर

 दास  भार्गव  ने  कहा  था  कि  सम्पूर्ण  अधिनियम  का  पुनरीक्षण  किया  जाय  पर  उनके  सुझाव  को

 स्वीकार  नहीं  किया  गया  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  प्रत्येक  सामान्य  चुनाव  के  पुर्व  सम्पूर्ण  ऑ्धघिनियम

 का  पुनरीक्षण  अवचय  किया  जाय  ।  इसके  लिये  विजित  तथा  विजेता  दोनों  प्रकार  के  उम्मीदवारों  तथा

 सामान्य  जनता  के  भ्रनुभवों  को  सामने  रख  कर  झ्र विनियम  में  संशोधन  किया  जाना  अधिक  उचित

 होगा  ।  ate  उसके  बाद  सरकार  को  एक  विस्तृत  विधान  प्रस्तुत  करना  चाहिये  ।

 चुनाव  याचिकाग्रों  के  सम्बन्ध  मेरा  निवेदन  है  कि  पिछले  निर्वाचनों  के  अ्तुभव  के  प्राकार

 पर  सरकार  ने  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  के  कुछ  उपबन्धों  में  संशोधन  किया  था  ।  उसमें  कहा

 गया  था  कि  न्यायाधिकरण ों  का  fara  अन्तिम  माना  जायेगा  ।  उसके  बाद  भी  चुनाव  याचिका

 के  हरनेक  मामले  उच्च  न्यायालयों  व  सर्वोच्च  न्यायालय  में  गये  ।  गत  चुनाव  के  सम्बन्ध  में  भो

 wal  बहुत  सी  याचिकायें  पड़ी  हैं  ।  क्या  सरकार  ने  याचिकाश्ों  की  संख्या  कम  करने  तथा  उनको

 शीघ्रता  से  निबटाने  के  सम्बन्ध  में  कुछ  किया  है  ?

 मेरा  निवेदन  है  कि  इस  विधेयक  को  पारित  करने  के  बाद  विभिन्न  वर्गों  तथा  जनता से

 सुझाव  मांगें  जायें  कौर  उनके  झ्राधार  पर  संशोधन  करके  एक  विस्तृत  विधान  प्रस्तुत  किया  जाये  |

 खण्ड  १५  को  लीजिये  |  संविधान  के  भ्रतुच्छेद  १०२  के  उपबन्धों  के  mare  कोई  भी

 १९५१  में  लोक  प्रतिनिधित्व पद  घारण  करने  वाला  व्यक्ति  सभा  का  सदस्य  नहीं  बन  सकता  |

 अधिनियम  पारित  करते  समय  धारा  ७  में  इस  भ्रनुच्छेंद  के  अनुरूप  ही  उपबन्ध  किया  गया  था  |

 इस  समय  सरकार  इस  पूरी  धारा  को  निकालना  चाहती  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  बात

 पर  विचार  करे  भ्र  वर्तमान  विधेयक  के  खण्ड  १४  को  स्वीकार  न  करे  तथा  उक्त  धारा

 को  यथापूर्व  रहने  दे  ।  उस  के  पश्चात्  योजना  अ्रायोग  तथा  जनता  से  सुझाव  मांगने  के  बाद  झ्रागामी

 सामान्य  चुनाव  के  पव  एक
 विस्तृत  विधान  प्रस्तुत  करे  ।  अन्य  उपबन्धों  के  सम्बन्ध  में  मुझे  कुछ  भी

 नहीं  कहना  है  ।

 थ्री  ब्रज राज  पिह  :  उपाध्यक्ष  दो  फोन  बातें  मैँ  संक्षेप  में  क
 हना  चाहता  हूं  |  जहां  तक

 नए  बिल  की  फ़ोटोग्राफ़  श्र  श्राइडेन्टिटी  काड  सम्बन्धों  धारा  का  सम्बन्ध  मुझे  उस  के  बारे  में  कुछ
 हू  ।  में  चाहूंगा  कि  कानून  मंत्री  इस  को  पास  करने  से  पहलें  यह  देख  लें  कि  कहीं  यह  धारा  हमारे

 कांस्टीट्यूशनल  के  भटकल  ३२६  कौर  रित्रेजेन्टेशन  ग्राफ़  दी  पीपल  १९५१ की  घारा  ६२  को तो
 इनफ़िन्ज  नहीं  करती  है  ।

 कॉस्टीच्यूशन  का  पार्टिकल  ३२६  इस  प्रकार

 लोक-सभा  तथा  प्रत्येक  राज्य  की  विधान-सभा  के  लिये  निर्वाचन  मताधिकार  के
 श्राघार  पर  अर्थात्‌  प्रत्येक  व्यक्ति  जो  भारत  का  नागरिक  है तथा  जो  ऐसी  त  जैसी  की
 समुचित  विधान  मण्डल  द्वारा  निर्मित  किसी  विधि  के  द्वारा  या  gaia  aq  लिये  नियत  की  गई  इक्कीस

 qt वर्ष
 कौ  श्र  द  ee  अन m

 से  कम  नहीं
 तथा  इस  संविधान  अवा  समुचित  विधान-मंडल

 ee  ee
 द्वारा  निमित

 किसी नलिन  न
 मल  प्रंग्रेजी  में
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 tas

 विधि  के  अधीन  अपराध  अथवा  भ्रष्ट  या  लाचार  के  ग्रा घार  पर  ग्रहण

 नहीं  कर  दिया  गया  ऐसे  किसी  निर्वाचन  में  मतदाता  के  रूप  में  पं  जी  बद्ध  होने का  हवलदार  होगा  ।''

 प्रैक्टिकल  ३२६  में  fan  यह  व्यवस्था  है  कि  हर  वह  व्यक्ति  जो  नान-रैली  भ्र नसाउ ंड

 क्राइम  या  करप्ट  इल् लीगल  प्रैक्टिस  के  ग्राउंड  पर  डिस्क्वालिफ़ाई  नहीं  वह  वोटर  के  तौर  पर

 रजिस्टरों  हो  सकेगा  |  सैक्शन ६२  कहता है

 निर्वाचन  क्षेत्र  निर्वाचक  नामावली  में  जिस  व्यक्ति  ar  नाम  तत्समय

 प्रविष्ट  नहीं  वह  उस  निर्वाचन  क्षेत्र  में  मत  देने  के  लिये  हकदार  न  होगा

 are  किसी  .  निर्वाचन  क्षेत्र  की  निर्वाचक  नामावलि  में  जिस  व्यक्ति  का  नाम

 तत्समय  प्रविष्ट  है  ऐसा  प्रत्येक  व्यक्ति  इस  अधिनियम  में  अन्यथा  उपबन्धित

 के  सिवाय  उस  निर्वाचन  क्षेत्र  में  मत  देने  के  लिये  हकदार  होगा  ।
 "'

 जिस  के  माने  ये  हें  कि  मगर  किसी  व्यक्ति  के  लिए  ये  arses  नहीं  sate  वह  किसी  कांस्टीच्युएन्सी  में

 रजिस्टर्ड  तो
 उस  को

 वोट  देंने  का  हक
 होगा  ।  इस

 नए  बिल
 की  क्लास  २५  )  में

 यह
 कहा  गया

 मतदान  केन्द्र  पर  मतदान  करने  के  लिए  किसी  व्यक्ति  को  मतदान  पत्र  देने  के  लिये

 मना  किया  जा  सकेगा  यदि  मतदान  पत्र  मांगते  समय  उसके  या  अन्य  किसी

 उंगली  पर  ऐसा  कोई  चिन्ह  होगा  या  मांग  किये  जाने  पर  वह  मतदान  केन्द्र  के  निर्वाचन

 अ्रघिकारी  या  मतदान  अधिकारी  के  सामने  अरपना  पहचान  पत्र  उपस्थित  नहीं  कर

 सकेगा  ।
 0.0

 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  जहां  तक  म्रंगठे  या  उंगली  पर  निशान  का  सवाल  वह  तो  अब  तक  देखा

 जा  सकता  था  |  अगर  कोई  माक  तो  पोलिंग  प्रा फ़ितर  रफ़्य्ज़ भ  कर  सकता  था  कि  तुम  वोट  डाल

 चुके  तुम  को  वेस्ट  पेपर  नहीं  दिया  जायेगा  |  इस  का  मतलब  यह  है  कि  रजिस्टर्ड  वोटर  अपने  वोट

 देनें  के  अधिकार  का  इस्तेमाल  कर  सक  फिर  दोबारा  वोट  न  दे  सके  ।  लेकिन  इस  नई  धारा  से  यह  खतरा

 पैदा  हो  सकता  है  कि  एक  आदमी  का  नाम  इलेक्ट्रा  रोल  में  रजिस्टडे  है  कौर  उस  को  इस  नई  धारा  के

 मुताबिक  झ्राइडेन्टिटी  कोड  दिया  गया  लेकिन  मगर  वह  कार्ड  खो  जाता  तो  पोलिंग  स्टेशन  पर  उस

 को  कहा  जायेगा  कि  चूंकि  तुम  अपना  श्राइडेन्टिटी  ars  नहीं  दिखा  इस  लिए  तुम  को
 वोट  नहीं

 डालने  दिया  जायगा  अर्थात  झ्ाइडेन्टिटी  काड  के  खो  जाने  से  उस  का  वोट  देने  का  अधिकार  ही  छिन

 जायगा  |  में  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इस  तरह  का  प्राचीन  कांस्टीट्यूशनल  के  प्रा टिकल  ३२६

 पर  १९५१ के  एक्ट  की  धारा
 ६२  केखिलाफ़ जाता

 ।
 सरकार  कोई  इस  तरह  का  कानून  नहीं  बना

 सकती  जिस
 से  वह  किसी  areal

 को  जो
 कि  वोटर के  रूप  में  रजिस्टर्ड  वोट  देने से  रोक  सके  |

 ag  दूसरी  बार  बोट  न  दे  इस  का  उपाय  तो  सरकार  कर  सकती  लेकिन  इस  नये  बिल  में  यह

 व्यवस्था  की  जा  रही  हूँ  कि  श्राइडन्टिटी  काड  खो  जाने  पर  कोई  आदमी  एक  बार  भी  वोट  न  दे  पाए  ।

 हो  सकता है
 कि

 बहुत  से
 जो  कि

 पढ़े  लिखे  नहीं  इस  धारा की  वजह  से  वोट  देने के
 अपने

 भ्र धि कार  का  इस्तेमाल  न  क  सके  ।  में  निवेदन  करना  चाहता हूं  कि  वह  श्रमिक  आप  लें  नहीं  सकते  हैं  ।

 इस  तरह  का  कानून  बनाने से  पहले  कानून  मंत्री  को
 भ्रमणी  तरह  से  विचार  कर  लेना  चाहिए  ।

 जहां  तक  इस  की  व्यवस्था  का  सवाल  है  ,  बहुत  सी  दिवकतें  उठ  खड़ी  हो  सकती  हें  ।  कहा  जाता

 हैकि  १९६२
 के  इलेक्शन  से  पहले  हम

 इस
 को  fas  शहरों  में  लागू  करना  चाहते  हैं  कौर  इस  के  लिये एक

 काम्प्रीहूँसिव  ला  लाया  जायगा  ।  नगर  यही  बात  तो  में  कहना  चाहता  हूं  कि  गलत  तौर  पर  बोट

 देने  कौर  दोबारा  वोट  देने  की  कोई  ऐसी  बड़ी  समस्या  पैदा  नहीं  हो  गई  जिस  के  लिए  इस  तरह  की
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 व्यवस्था
 रखी

 जिस
 के  परिणामस्वरूप बहुत  से

 लोगों
 के  बोट  देने  के  अधिकार  से  वंचित  हो  जाने

 को  आ्राशंका हो  ।  इस  सदन  में  बार  बार  कहा  जाता  है
 कि

 इस  विषय  में  सब
 की

 राय
 ली  जानी

 चाहिए
 प्रौढ़

 पहले
 जो

 चुनाव  हो  चुके  हे  /  उन  के  तजे चक
 से  लाभ  उठाया  जाना  चाहिए

 ।  इस  बात  को

 दृष्टि  में  रख  कर  ate  कानूनी  दिक्कतो ंके  कारण ,
 जिन  का

 कि
 मेंने  अभी  जिक्र  किया  कानून  मंत्री

 कम  से  कम  इस  धारा को  इस  पास  कराने  की  कोशिश  न  करें  |

 दूसरी  बात  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  कानून  में  हम  ने  नई  व्यवस्था
 की

 है  कि  पार्लियामेंट

 भ्रसेम्बली  के  मेम्बरों  को  नभ प्र पन  निर्वाचन-क्षेत्र  में  जहां  वे  रजिस्टरों  वोट  का  अधिकार  इस्तेमाल

 करने  से  इसलिए  नहीं  रोका  जा  सकेगा  कि  वे  वहां  नहीं  रहते  म॑  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि

 फ़ौज  के

 लोगों  ak  दूसरी  ऐसी  सर्विसिज  के  लोगों  के  लिए  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।  हो  सकता  है

 कि
 ऐसा  करके  हम  लाखों  श्रांदमियों  को  डिस-एनफ़ेन्वाइज़  करदें

 तो  में  चाहता  हूं  कि  इस
 धारा  को

 पास  करन  से  पहले  भ्रच्छी  तरह  से  विचार कर  लिया  जाये  ।

 ~  ५
 अख़्तर म  ठ कों  के  सम्बन्ध में  निवेदन करना  चाहता  हूं  ।  ठेके

 की
 बात

 जो
 राज  लाई  जा  रही

 मे  पर्वत
 हूं  कि  वहू  बहुत

 ही  खतरनाक  बात  है  ।  उस  से  पालियामेंट  की  निष्पक्षता  नष्ट  हो  सकती है
 ।

 उस  से  पार्टियों  का
 बेलेंस--संतुलन-नष्ट

 हो  सकता  है  |  उस  से  जनतंत्र  को  ख़तरा  पैदा  हो  सकता  है  ।

 ताज्जुब  यह  है  कि  इस  से  पहलें  गवर्नमेंट  का  दिमाग  दूसरी  तरफ़  लेकिन  इस  बीच
 में  यह  निश्चय

 किया  गया  कि  सरकार  अनाज  का  थोक  व्यापार  अपन  हाथ  में  लेना  चाहती  इसलिए  अब  सम्बन्धित

 धारा  में  परिवहन  करने  का  निश्चय  किया  गया  है  ।  इस  के  साफ़  मायने  हूं
 कि

 बहुत  से  लोग  ,
 जो  कि

 सरकारी  पार्टी  से  सम्बन्धित  अनाज के  थोक  व्यापार में  ले  लिए
 जायेंगे  ।  राज्यों

 में  इस  तरह  की बातें

 चलती  हे  कि  ara  इस  चीफ़  मिनिस्टर  को  खतरा  है  कौर  कल  दूसरे  चीफ़  मिनिस्टर  को  खतरा

 झगड़े  चल  रहे  ह  |  लोगों  पर  असर  डालने  के  लिए  ही  यह  व्यवस्था
 की

 जा  रही  है  ।
 यह  जनतंत्र  के  लिए

 खतरा  इस  लिए  इस  धारा  को  पास  न  किया  जाये  ।

 fat  श्र०  कु०  सेन
 :

 श्री  खुश वक्त
 राय  शौर  श्री

 श्रीनारायण
 दास  का  कहना

 है  कि
 हमें

 एक  विस्तृत  विधान  के  लिए  प्रतीक्षा  करनी  चाहिए  थी  ।  इस  विधेयक  पर  पहली  बार  faa

 करने  का  समय  मेंने  बताया  था  कि  जब  तक  कि  मुख्य  निर्वाचन  झ्रायुक्त  इस  बात  की  आवश्यकता

 महसूस  करते  हम  कोई  विस्तृत  विधान  नहीं  प्रस्तुत  करना  चाहते  |  हमारा  अधिनियम

 इतना  दोषपूर्ण  नहीं  है  कि  हर  पांचवें  वर्ष  उस  में  विस्तृत  परिवर्तन  करने  की
 आवश्यकता  पड़े

 ।

 हो  सकता  है  बाद  म॑  कुछ  उपबन्धों  का  संशोधन  करना  पड़े  |

 में  सभा  को  बता  चुका  हूं  कि  जब  तक  कि  विविन  आयोग  निर्वाचनों  द्वारा  प्राप्त  अनुभव

 के  अधार  पर  अधिनियम  में  परिवर्तन  करने  की  झ्रावश्यकता  संसार  नहीं  तब  तक  विधान  में

 स्वयं  परिवर्तन  करने  की  नीति  सरकार  की  नहीं  हैं  ।  राजस्व  पदाधिकारियों  को  जनवरी  से  लेने  की  बात

 के  अतिरिक्त
 उस  उपबन्धों

 की  अ्रविलम्बिता  के  संबंध  में  मत  उस  समय  बताया  था  ।

 पहचान  पत्रों  का  प्रदान
 भी

 बहुत
 महत्वपूर्ण  था  क्योंकि  यदि  कुछ  चुनाव  क्षेत्रों  में  पहचान  पत्र

 चलाने  तो  रजिस्टर तैयार  करने  तथा  रजिस्टर में
 लोगों  को  पहचान  पत्र  देने  की  तैयारी में  दो

 aq  का  समय  लग  जायेगा  इस  संबंध  में  दो  चुनाव  क्षेत्रों में  परीक्षण  किया  गया  था  ।  रजिस्टर में  दर्ज

 व्यक्तियों  के  चित्र  बनवाये  गये  कौर  इसका  परिणाम
 बहुत

 ही  उत्साह  जनक  रहा  ।  में  समझता  हूं  कि

 कोई  भी  माननीय  सदस्य  हमारी  राय  से  इस  संबंध  में  ene  नही ंहै  क्योंकि  इस  से  किसी  प्रकार

 दो
 गलत

 नाम  से  कोई  व्यक्ति  मतदान  नहीं  कर  पायेगा  जैसा  कि  पिछले  दो  सामान्य  चुनावों
 में

 हुआ
 |

 मिल  अंग्रेजी  में
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 श्र  ०  क्‌०

 माननीय  सदस्यों  ने  इसको  कार्यान्वित  करने  में  ara  वाली  कठिनाइयों  का  जिक्र  किया  है  |

 मुझे  स्मरण  है  कि  जब  प्रथम  सामान्य  चुनाव  हुये  थे  कौर  वयस्क  मताधिकार  के  आधार  पर  निर्वाचन

 की  बात  स्वीकार  की  गंधी  थी  तो  हमारे  देश  में  तथा  बाहर  भी  यह  शंका  उत्पन्न  हुई  थी  कि  देहातों

 में  रहने  वाले  निरक्षर  १६  करोड़  मतदाताओं  द्वारा  यह  मतदान  ठीक  प्रकार  सम्पन्न  नहीं  हो  पायेगा  |

 इस  संबंघ  में  हरनेक  कठिनाइयों  का  उल्लेख  किया  गया  था  शौर  बहुत  से  विदेशी  पत्रों  ने भी  कहा  था  कि

 दूरस्थ  देहातों  में  रहन  वाले  निरक्षर  लोगों  के  Ara  पर  इतना  बड़ा  निर्वाचन  संभव  नहीं  पर

 मुझे  प्रसन्नता है
 कि  पिछने  दिनों  सामान्य  चुनावों  ने  लोगों  की  गलत  फहमी  दूर  कर  दी  है  कौर  यह  सिद्ध

 कर  दिया  है  कि  हमारी  जनता  लोकतंत्रात्मक  प्रणाली  की  सैनिक  है  तथा  चीन  उत्तरदायित्व  को

 दार  मतदाता  की  तरह  संभाल  सकती  है  ।  हमारी  इसी  सफलता  ने  संसार  को  प्रभावित  किया  है  ।  यह

 सब  इस  कारण  संभव  हो  सका  कि  हमारे  संविधान  ने  निर्वाचन  आयोग  को  स्वतंत्र  सत्ता  प्रदान  की

 है  ।  निर्वाचन  के  संबंध में  हमें  निर्वाचन  अ्रायोग  की  सिफारिशों पर  ही  ध्यान  देना  जब

 निर्वाचन  आयोग  किसी  भी  प्रकार  की  कार्यवाही  की
 सिफारिश  करता  है  तो  हमें  भ्रमणी  तरह

 विचार  किये  सिफारिशों  को  श्रस्त्रीकार  नहीं  करना  चाहिए  ।  व्तंमानਂ  विधेयक  को  हमने  मुख्य

 निर्वाचन  ऑ्रायुक्त  को  सिफारिश  पर  प्रस्तुत  किया  है  |  यदि  पहचान  पत्र  संबंधी  उपबन्ध  को  लागू

 करने  में  कठिनाईयां  agar  तो  निर्वाचन  आयोग  उन  कठिनाइयों  का  सामना  करेगा  ।  फिर  भी  यह

 बात  किसी के  विरूद्ध  नहीं  है  क्योंकि  यदि  निर्वाचकों को  जब  तक  पहचान  पत्र  नहीं  दिये  जायेंगे  तब

 तक  उन  से  मतपत्र  लेते  समय  पहचान  पत्र  मांगे  नहीं  जायेंगे  ।  कुछ  लोगों  ने  कहा  कि  यदि  पहचान  पत्र

 न  दिये  जायें  तो  क्या  हानि  है  ।  जिस  चुनाव  क्षेत्र  में  पहचान  पत्र  बांटे  जायेंगे  वहीं  मतदाताओं  पर  यह

 जिम्मेदारी  होगी  wea  चुनाव  क्षेत्रों  में  यह  जिम्मेदारी  नहीं  होगी  |

 श्री  ब्रज राज  सिंह  ने  जो  वैधानिक  बात  उठाई  में  उसे  समझने  में  असमर्थ  हं  ।  संविधान  के

 अ्रतुच्छेद  ३२६  में  कहा  गया  है  कि  हमारे  देश  में  निर्वाचन  वयस्क-मताधिकार  के  आधार  पर  होगा

 are  २१  ag  से  अधिक  oa  वालें  सभी  व्यक्ति  मतदान  कर  सकेंगे  ।  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  द्वारा

 भी  यह  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  कि  सामान्यतया  एक  क्षेत्र  में  रहने  वाले  २१  वर्ष  से  श्रमिक  वायु  वाले

 सभी  व्यक्तियों  को  सुची  में  सम्मिलित  कर  लिया  जाये  ।  पर  प्रत्येक  देश  शरीर  विधान  मं  डल

 को  यह  सुनिश्चित  करने  का  अधिकार  है  कि  वही  व्यक्ति  मतदान  करे  जिसका  नाम  रजिस्टर  में  यह

 बात  ठीक  है  कि  २१  ae  से  अधिक  arg  वाले  सभी  व्यक्तियों  का  नाम  मतदान  सुची  में  पर
 विधान

 मंडल  तथा  निर्वाचन  संगठन  का  कतेंव्य  है  कि  वह  सुनिश्चित  करे  कि  वही  व्यक्ति  मतदान  करे  जिसका

 नाम  सूची  में  हो  ।  इसे  कारण  न  मिटने  वालें  चिन्हों  संबंधी  नियम  यदि  ara  नियमों  को  देखेगें  तो

 आपको  पता  लगेगा  कि  मतदान  अ्रधिकारी  या  निर्वाचन  अ्रधिकारी  को  अधिकार  है  कि  वे  मतदान

 के  लिए  आ  वाले  प्रत्येक  व्यक्ति  से  पुछ  सकते  हें  कि  कया  वास्तव  में  वह  वही  व्यक्ति  है  जिसका  नाम

 सूची  मे ंहै
 ।  सभी  प्रश्नों  का  उत्तर  देनें  के  बाद  ही  मतदाता  को  मतदान  पत्र  दिया  जाता  है  क्योंकि

 दान  पदाधिकारी  का  कत्तव्य  है  कि  वहू  इस  बात  का  घ्यान  रखे  कि  एक  विशेष  व्यक्ति  का  मतदान  पत्र

 उसी  को  दिया  जाये  aa  किसी  व्यक्ति  को  नहीं  ।  ये  सब  उपबन्ध  इसीलिए  है  कि  जिस  व्यक्ति  को

 मत  देने  का  अधिकार  है
 वही

 व्यक्ति
 मत  दे

 |
 कई  बार  ऐसे

 भी
 मामले  हुये  हें  कि  जब  कोई  मतदाता

 मतदान  के  लिए  जाता  है  तो  उसे  पता  लगता  है  wea  कोई  व्यक्ति  उसके  स्थान  पर  मतदान  कर  चुका

 है  ।  ये  नियम  केवल  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  हूं  कि  जिस  व्यक्ति  का  नाम  मतदाता  सुची
 में  है  वहीं  मतदान  करे |

 खण्ड  ७
 के

 संबंध  इस  खण्ड  को  बिल्कुल  निकाल  देने  की  बात  से  में  भी  खुश  नहीं हूं  ।  इस  संबंध

 में  मुझ  पर
 जो  श्नारोप

 लगाया
 गया

 वह  ठीक  नहीं है  ।  मूल  विधेयक  में  इस  धारा  को  निकाला
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 विधेयक  Pree

 नहीं  गया
 था

 |
 उस  में  केवल  यह  सुधार

 किया  है  कि  यदि
 कोई  व्य  क्ति  किसी  प्रवि  धिक

 कारण  से  सरकार  से  कोई  करार  कर  लेता  जत  कि  वह  रेडियो  पर  कोई  वार्ता  देता  तो  वह

 सभा
 की

 सदस्या  के  लिए  चुनाव  में  खड़े  होने  के  लिए  ग्रहें र ह ेहे
 ।

 मूल  घारा  यही  थी  पर  हमारे  सामने

 कुछ  ऐसी  बातें  arg  जिन  पर  ध्यान  देना  आवश्यक है
 ।  पंडित  ठाकुरदास  भार्गव  ने  इस  संबंध  में  जो

 कही  में  उस  से  बहुत  प्रभावित  gar  था  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  प्रत्येक  वीं  सरकार  लाखों

 व्यक्तियों  से  भ्र नाज  लेती है  तो  इस  प्रकार  हर  वर्ष  में  वह  किसानों  के  साथ  नया  करार  करती है  |  इस

 प्रकार
 यदि  विधि  इसी  प्रकार  रहेगी  तो  वे  किसान  इस  पद  के  लिए  wags  रहेंगे  ।  में  व्यक्तिगत  रूप से

 यह  नहीं  चाहता  कि  ऐसे  किसान  निर्वाचन  में  खड़े  होने  के  लिए  अनहा  हों  ।

 इसके  अतिरिक्त  ठेका  प्रणाली  में  बहुत  से  लोग  जैसे  मजदूर  या  अन्य  लोग  गांव  के

 कार्य  व  अन्य  नहरों  भारी  के  निर्माण  में  काम  करते  हें  ।  श्री  मिलती  ने  एक  संशोधन  रखा  था  कि

 उड़ीसा  तथा  अन्य  भागों  में  इस  के  कारण  बड़ी  कठिनाई  पैदा  हो  गयी है  ।  हम  गांव  के  विकास  का  कार्य

 समुदाय  क  ग्रा धार  पर  कर  रहे  हें  भ्र ौर  संबंधित  विकास  का  काय  गांव  के  कुछ  व्यक्तियों  को  दे  देते  हैं  |

 उन्होंने  ठीक  ही  कहा  था  कि  इस  प्रकार  के  विकास  संबंधी  कार्य  करने  वाले  व्यक्तियों  को  श्रनहूंता

 की  श्रेणी  से  मुक्त  रखा  जाये  ।  उनकी  बात  में  काफी  शक्ति है
 |

 और  भी  हरनेक  बातें  कही  गयीं  कि  सरकार  लोगों  को  सरकारी  ठेकेदार  बना  निर्वाचन

 कार्यकर्ता  प्राप्त  करना  चाहती है  ।  में  समझता  हूं  कि  वे  तो  अभी  भी  उम्मीदवार  बने  बिन

 चन  काय  कर्ता  बन  सकते  हैं  ।  हम  यह  नहीं  चाहते  कि  ठेकेदार  निर्वाचन  कार्यकर्ता  गर्त  में

 उस  आरोप  का  खंडन  करता  हूं  कि  इस  विधेयक  के  पीछे  या  इस  खण्ड  को  निकालने  के  पोछे  कोई  तरकारी

 साजिदा  है  क्योंकि  इस  खण्ड  को  तो  प्रवर  समिति  नें  निकाला  हमने  नहीं  |  इस  संबंध  में  कोई  जब

 दस्ती  हम  नहीं  कर  सकते  थे  कि  सरकार  यह  चाहती  है  ।  में  इस  प्रकार  के  सुझाव  या  आरोप  का

 खण्डन  करता  हुं  कि  सरकार  ठेकेदारों  से  ग्रीन  निर्वाचन में  चुनाव  भ्र भि कर्ता  का  काम  लेने  के
 लिये  यह  चाल  चल  रही  हूँ  ।  हमारे  शत्रु  भी  यह  मानेंगे  कि  गत  €  वर्षों  में  सरकार  ने  लोकतंत्र  की  कोई

 गलत  प्रणाली  नहीं  अ्रपनाई  है  कौर  हमा  लोकतंत्रात्मक  प्रणाली  संसार  के  कह ग्र नक  देशों  की

 तंत्रात्मक  प्रणाली  की  तुलना  में  कहीं  अधिक  अच्छी  हैं  ।  aleat  को  दूर  करने  के  लिए  पूरा  प्रयत्न  किया

 गया  है  पर  हम  संवैधानिक  नैतिकता  में  किसी  देश  से  पीछे  नहीं  हें  शरीर  लोकतंत्रात्मक  प्रणालियों  के

 पालन  में  भी  किसी  से  पीछे  नहीं  हैं  अरा  है  कि  ag  सरकार  किसी  ऐसे  कार्य  को  नहीं  करेगी  जिस
 से  लोकतंत्रात्मक  परिपाटी  के  भ्राधारों  को  आघात  पहुंचे  ।

 यही  मुख्य-मुख्य  बातें  जिनका  उत्तर  दिया  है  |

 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रदान यह  है  :

 लोक  प्रतिनिधित्व  ReYo  शौर  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  १९५१
 ह. अग्रतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  प्रवर

 स
 मिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप

 बिचार  किया  जाये ।  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्री  |

 खंड  र-धारा  ३  का

 श्री  सकत  दर्शन  में  प्रिया  संशोधन  संख्या  २५
 प्रस्तुत करता  श्री मनु

 में  ने  जो  संशोधन  रखने  की
 सूचना  दी

 नि  -.  नए  ल  मुझे  बहुत  शंका  है  कि  ag  इस  सदन  में  वैधानिक रूप  से
 a  नव

 मूल  अंग्रेजी  में
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 भक्त

 रखा  जा  सकता है  या नहीं  ।  इस  संबंध  में  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  मुझे यह  बताया गया  है

 कि हमारे  संविधान  का  जो  अंग्रेजी  संस्करण  है  उस  में
 are  दि  पीपल

 (1
 दाब्दों  का  प्रयोग  किया

 गया  लेकिन
 हिन्दी

 संस्करण  में  जो  अनुवाद  किया  गया  है  उस
 में  शब्द  का  प्रयोग  किया

 गया  है  ।  लेकिन
 में

 समझता  हूं  कि  संविधान  की  धारा  ७४  में  जो  शब्दावली
 प्र

 मुक्त  की
 गई

 है  उस  में

 लिखा  है

 संघ  के  लिये  एक  संसद  होगी  जो  राष्ट्रपति  कौर  दो  सदनों  से  मिल  कर  बनेंगी  जिन  के  नाम

 राज्य  परिषद इ  ग्र  लोक  सभा  होगे

 अगर  यह  गिनवाई  अधिकृत  झथारिटेटिव  था  तो  राज्य  परिषद्‌  का  राज्य सभा  में  बल्कि  बदल  दिया

 गया
 ?

 यदि  एग्जिक्यूटिव  अगर  के  द्वारा  बदला  गया  तो  इस  का  मतलब  यह  है  कि  हिन्दी  का  जो

 अनुवाद है  वह  अधिकृत  नहीं है
 ।  मेरा

 निवेदन  यह  है  कि  लोक
 सभा

 का  नाम  इतना
 लोकप्रिय  हो  चुका है

 कि
 उस  को

 में  यह  तो  नहीं  कह  सकता
 कि

 ag  कानून  सम्मत  नहीं  है
 या

 विधान  सम्मत  नहीं  है  प्रौर
 उसे

 बदला जा  सकता  मेरे  प्रश्न  उठाने  का  मतलब  यह  है  कि  हमारे  विधि  मंत्री  इसे  गम्भीरता  पूर्वक  सोचें

 राज्य  सभा  के  लिये  अंग्रेजी में में  को सिल  श्राफ  tie  शब्द  पाया  हिन्दी  तथा  अन्य  भाषाओं  के  प्रभुपाद

 जो  हुए  ह  उन
 को  भी  देख  लिया  जाय

 ।  मं  समझता हूं  कि  हमारे  स्वर्गीय  अघ्यक्ष  श्री
 मावलंकर

 साहब  न

 जिन्होंने  बहुत  जाज्वल्यमान  ढंग  से  कौर  आदर्श  के  साथ  इस  स्थान  को  सुशोभित  किया  उन्होंने

 लोक  सभा  का  नाम  रखने  का  कदम  उठाया  कौर  जो  हमारे  राज्य  सभा  के  चेयरमैन  हें  उन्होंने  भी
 उसको

 स्वीकार  किया  था  कि  उन  के  सदन  का  नाम  राज्य  सभा  में  परिवर्तित  कर  दिया  जाय  ।  इस  पर  कानूनी

 तौर  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।  नहीं  तो  यह  नहीं  हैं  कि  शासन  प्रबन्ध  की  सुविधा  की  दृष्टि  से

 प्राज लोक सभा लोक  सभा  कौर  राज्य  सभा  शब्दों  का  हम  लोग  यहां  प्रयोग  कर  रहे  हैं  ?  में  चाहता हूं
 कि  इस  पर

 विचार  किया  जाये  are  ara  करता  हुं  कि  हमारे  विधि  मंत्री
 महोदय

 इस  पर  अवश्य  ध्यान  देंगे  ।

 श्री  श्र०  कु०  सेन  :  मं  पहल  ही  व्याख्या  कर  चुका  हुं  कि  जहां  तक  भ्रंप्रेजी  क  प्रारूप  का  सबब

 है  हम  श्राफ  पीपल
 ”

 शब्द  ही  प्रयोग  करते  ह  जो  संविधान में  है  ।  किन्तु  जब  इन  विधियों का

 प्रभुपाद  हिन्दी  में  किया  जाता है  तो  हम
 गैन

 शब्दों  का  प्रयोग  करते  हैं  ।  लोक-सभा  हिन्दी

 ठीक  है  ।  यदि  इसे  यहां  परिवहन  किया  गया  तो  aaa  परिवर्तन  करना  होगा  ।  विनत  हम  सारी

 विधियों  का  अनुवाद  कराते  हूं  वहां  प  रिश्वत  हो  जायगा  |

 श्री  wad  हृदय  क्या  इस  का  मतलब  यह  है  कि  समय  कराने  पर  इस  पर  गम्भीरता  से  विचार

 किया  जायेगा  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  यही  कह

 रहेगें
 वह  ।  तो

 श्राप
 प्रेस

 तो
 नहीं  करते

 ?

 श्री  भक्त  दर्शन  :  जी  नहीं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 क्या  इस  सदन  की  ग्राज्ञा हैं है  कि  माननीय  सदस्य  अपने  संशोधन  को  वापस  ले

 कुछ  माननीय
 सदस्य

 :  जी  हां  ।

 संख्या  २४५  संभा  की  श्रीमती  से  वापस  लिया  गया  ।
 oe —  a  एएए

 मून  प्रंग्रे जी  में



 २०  geus  ३२१७ लोक  प्रतिनिधित्व  )  विधेयक

 महोदय
 :

 प्रदान  यह  हे  कि

 हैहृ  २  विधेयक का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खंड  २  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया
 ।

 खंड  ३  तथा
 ४

 विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खंड  ५--(धारा  १४  का

 में  संशोधन  संख्या gt  प्रस्तुत  करता सामन्त  बिहार  )

 यह  संशोधन  में  ने  इस  कारण  दिया  है  कि  मेरे  क्षेत्र  में  राजस्व  एक गण  जनवरी  फरवरी

 atte  के  महीनों  में  होता  है  ।  इससे  वहां  थोड़ी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ेगा  ।  दाक  सम्बत  २२

 ः
 से  प्रारंभ  होता  है  गर्त  निर्वाचक  सूचियां  नये  कैलेडर  के  श्रनुसारपरिवर्तित  की  जानी

 चाहिये  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  :
 में  अपना  संशोधन  संख्या  २६  प्रस्तुत  करता हूं  :

 इस  संबंध  में  मुझे  यह  निवेदन  करना  है  जैसा  कि  मेंने  मूल  विधेयक  पर  बोलते  हुए  कहा  था  कि

 पहाड़ों  के  अन्दर  ऐसी  जनसंख्या  है  जो  जाड़े  में  मैदानों  में  उतर  श्राती है है
 ।  इस  के  सम्बन्ध  में  प्रश्न  उठ

 सकता  धारा  ८  (१)  के  द्वारा  यह  सुविधा
 दी

 जा  रही  है
 कि

 यदि  कोई  ala
 अस्थायी

 रूप  से  कहीं  चले  जायें  तो  उन  को  उन  के  अधिकारों  से  वंचित  न  किया  जाय  ।  में  समझता हूं
 कि  aaa

 हमारे  विधि  मं  त्री  महोदय  का  यह  मतलब  है  कि  यदि  कोई  भी  कुछ  दिनों  के  लिये  sod  स्थायी  निवास

 स्थान  से  दूसरे  स्थानों  को  किसी  रोजगार  की  तलाशा  में  चले  भराते  हें  तो  उन  को  इन  अधिकारों  से

 वंचित  न  किया  जाय  |

 इस  संबंघ  में  मुझे  जो  तिब्बत  के  सीमान्त  निवासी  हैँ  जो  कि  अस्थायी  रूप  से  नहीं  बल्कि  स्थायी

 रूप  से  स्थान  बदलते  भरा  रहे  हैं  और  छः  महीने  ओपन  घरों में  रहते  हैऔर  छः  महीने  बाहर  रहते

 उनके  बारे
 में  कहना  चाहता  हुं  ।  उनकी  कठिनाई  किस  तरह  से  दूर  इस  सम्बन्ध

 में  में  एक  सुझाव  देना
 चाहता  हूं  ,  र

 चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  उस  पर  ग॑  भी रता  से  विचार

 कर  के  जनवरी  क  स्थान  पर  नवम्बर  रख  दें  ।  यदि  यह  कर  दिया  जाय  तो  उन  लोगों  के  लिये  ज्यादा

 सुविधाजनक  होगा
 ।

 उधर
 से

 मेरे  मित्र  श्री  सामन्त  सिंहार  ने  भी  जो  बात
 रखी  है  उस  में  वह  भी  यही

 चाहते  2  कि  यह  ata  जनवरी  के  महीने  में  न  रक्खा  जाय  प्रौढ़  उनका  विचार है  कि  २२  मार्च  उस  की

 fafa  रक्खी
 जाय  लेकिन  वह  भी  मुझ  से  सहमत हे  कि  ग्राम  एक  नवम्बर  की  तिथि  रक्खी  जाय  तो

 वह
 सब  के  लिये  सुविधाजनक  होगी  आशा  है  कि  माननीय  विधि  मंत्री  महोदय  विचार  करने  की

 कृपा  करेंगे  ।

 fat  श्री  कुण  सेन  :  माननीय
 सदस्यों को  गलतफहमी  है  ।  कहने  का  तात्पर्य  यह

 नहीं  कि
 हम

 प्रत्येक  वस्तु  को  जनवरी में  ही
 करेंगे  ।  उड़ीसा  में  काम  मान  में  होगा  ।

 पहले  हम  ऐसा
 नहीं

 कर
 सकते

 थे
 किन्तु

 aa  हम  यह  कर  सकते  जहां  am  जमी हो  व  1  ा  नै  री  में  काम  कैसे

 होगा  ?

 प्ਂ  aeeaeeen  य्य्
 मूल  अरग  a  द जी

 ba |
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 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  १५  तथा  २६  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  ईस्वी कृत

 हुए
 ॥

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  wet  यह  हँ  कि  :

 ५  विधायक  का  श्री  बने  ।
 ''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्

 खंड  ५  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  ६  से
 ८

 विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खंड
 €--  २२  के  स्थान  पर  नई  धारा  का  रखा

 निर्वाचन  नामावलियों  में  शुद्धि

 श्री  घी नारायण  दास  :  मेरे  संशोधन  का  आशय  है  कि  निर्वाचक  नामावलियों  में  शुद्धि  करने

 के  लीटर  भी  स्थानीय  निकायों  से  परामर्श  लिया  जाना  चाहिये  ।

 tat  न  Fo  सेन  :  यह  नियमों  की  बात  है  इसकी  व्यवस्था  हो  जायेगी  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  कि  :

 €  विधेयक  का  अंग  बने  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  १०  बविवेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  -घारा  २०  के  पहचान  नई  घारा  ३१  तथा  ३२  का  रखा  जाना--झूठी  घोषणा  करना
 तथा  निर्वाचक  नामावलियों  की  तैयारी  से  सम्बन्धित  सरकारी  कर्तव्य  का  पालन  करना

 फी  खुश वक्त  राय  :  में  अपना  संशोधन  संख्या  १  प्रस्तुत  करता हूं
 ।

 pat  भक्त  दर्शन  :
 में  अपना  संशोधन  संख्या  २७  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 श्री  वक्त  दर्शन  :  उपाध्यक्ष  मेरा  इस  सम्बन्ध  में  यह  निवेदन  है  कि  इस  में  फाइन  क

 संबंध  में  जो  भाता  प्रयोग  की  गई  है  उस  में  इस  जुर्माने  की  कोई  सीमा  निर्धारित  नहीं  की  गई  है  तर

 इसलिए  लाखों  रुपये  का  जुर्माना  हो  सकता  ।  इसलिए  मे  ने  यह  २७  नवम्बर  का  संशोधन  दिया है

 जिस में  मेंने  चाहा है  कि
 उस  में  ५००  रपये  तक

 के  जुर्माने  की  सीमा  निर्धारित कर  दी  जाय

 मे  चाहता  हूँ  कि  मंत्री  महोदय  मेरे  सुझाव  को  स्वीकार  करने  की  कृपा  करें  क्योंकि  जुर्माते  की  सीमा

 निर्धारित  न  करना  मेरी  समझ  में  उचित  कौर  न्यायपूर्ण  नहीं  होगा  |

 श्री  स०  Fo  सेन  :  हम  इन  संशोधनों  को
 स्वीकार  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  ये  अन्य  उपबन्धों  के

 fartta  हे  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  ये  संशोधन  मतदान  के  लिये  रखे  गये  ईस्वी कृत  हुए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  seq  यह  हैं  कि  :

 iy
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 mre  ११  विधेयक  होगा  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  ११  विधेयक  म  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड
 १२

 से  १४  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खण्ड  VY—— (ATT  ७  का  संशोधन )

 tat  ईश्वर  नय्यर  (  ति वन् दस )  म  अरपना  संशोधन  संख्या  १७  प्रस्तुत करता  हू  ।

 श्रीमती  ty  चक्रवर्ती  (  वसिरहाट  )  :
 में  संशोधन  संख्या ~ 9 é

 प्रस्तुत  करती हूं
 ।

 ख़ुशवन्त  राय :
 मं  ग्रसना  संशोधन  संख्या  २  प्रस्तुत  करता हूं

 ।

 शी  fao  दास  गीत  :  में  अपना  संशोधन  संख्या  ३  प्रस्तुत  करता  ह  ।

 स०  Wo  जन  (  कैथल  )  :  मे  ग्रसना  संशोधन  संख्या  २८  प्रस्तुत  करता

 पथी  श्रीनारायण दास  में  पना  संशोधन  संख्या  ११  तथा  १२  प्रस्तुत  करता ह  |  मेरा  संशोधन

 संख्या ११  इस  प्रकार  है

 कनिष्ठ  ४  में  पंक्ति  २०  को  हटा  दिया जाय  |

 pate  ईश्वर  :  श्रीमान  जो  संशोधन  धारा  से  संबंधित  हों  वही  रखे  जा  सकते  हें  ।  किन्तु

 प्रवर  समिति  तो  घारा  ७  को  ही  ना  चाहती  है  ।  क्या  नियम
 ८०

 के  परवीन यह  संभव  हूँ
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसको में  देख
 लंगा  ।  श्री

 जन
 भाषण  जारी  रखें  ।

 स०  चल  जन  खंड  १५  पर  बहुत  कछ  कहा  गया  है  ।  घारा  हटाने के  लिये

 यह  तक  उपस्थित  किया  गया  है  कि  इस  प्रकार  लाखों  छोटे  व्यतीत  भी  विकास  कार्यों  में  सरकार  की

 सहायता  करेंगे  ।

 श्रीमान
 ,  इस  घारा  को  हटाये  बिना  भी  इस  उद्देश्य  की  पूर्ति  की  जा  सकती  थी  ।  सके  हटाने

 से  तो  एक  बड़ी  भारी  गलती  हो  जायेंगी  ।

 कल्पना  कीजिये  कोई  ठेकेदार  है  जिसे  लोक  निर्माण  विभाग  वाले  उसके  खराब  झ्राचरण  के

 कारण  काम
 दना  बन्द

 कर  दत
 है

 ।
 क्या  उसे  संसद  सदस्य  बनानें  की  प्राज्ञा  दी  जा  सकती  है

 ?

 यदि  मेरा  संशोधन  स्वीकार  हो  जाय  तो  किसी  को  भी  कोई  हानि  नही  पहुंचेगी  ।  सारे  खंड  को

 हटा कर  तो  हम
 MATA  की

 व्याप्ति  को  उत्पन्न  कर  देंगे  ।
 वास्तव  में

 लोग
 यह

 नहीं
 समझ  रहे

 कि  खण्ड
 हटा  देने  से  क्या  कया  हानियां  होंगी  ?  इस  संशोधन  को  स्वीकार  करने  में  साननीय  मंत्री को
 किसी  प्रकार  की  कठिनाई  अत  भव  नहीं  करनी  चाहिये  ।

 इंग्लैण्ड  का  उदाहरण  दिया  गया  feet  इंग्लैण्ड  के  स्तर  से  हमारा  स्तर  विभिन्न

 इसकी  चलना  नहीं
 हो

 सकती  |

 थी  खुदा वक्त  राय  :  श्री मन  od  संशोधन  के  द्वारा  में  ने  झा
 |

 '  '  agra  है

 ट्रेड  are
 की

 बात  श्री  जाती  तो
 सरकार

 जिस
 काश्तकार  से  गल्ला  बह

 ा

 मूर  अंग्रेजी  में

 313(A)
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 ख़ुशवन्त

 इस  घारा के  अन्तर्गत  नहीं  क्योंकि वह  उस  का नाम  ट्रेड  नहीं  होगा  ।  इसलिए में  समझता

 हूं  कमीने  जो  संशोधन  दिया  उस  को  माननीय  मंत्री  जी  को  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  ।

 हिसार  के  माननीय  सदस्य  ने  कहा  था  कि  नगर  यह  तो  जितने  पब्लिक  कार्पोरेशन  और

 पानी  इंडस् टी  के  ठेके  लेने  घाले  लोग  वें  सब  डिसक्वालिफाइड  हो  जायेंगे  ।  मं  उन  की  बहुत  इज्जत

 ् करता  द  अर  उन  के  ज्ञान  की  बहत  इज्जत  करता  हें  ,  लेकिन में  wea  से  कहना  चाहता हूं
 कि

 थाम्पसन  वर्मा  पिया  के  केस  में  यह  रूलिंग  दी  गई  थी  कि  अगर  गवर्नमेंट  का  कैट  कट  तो  सम्बन्धित

 ब्यक्ति  डिसक्वालिफाइड हो  जाये  लेकिन  नगर  कोई  श्राटोनोमस  बाडी  या  HITE  तो

 डिसक्वालिफाइड  नहीं  होगा  |

 कंट्रैक्ट के  बारे  में  में  यह ह  कहना  चाहता हैं  कि  कभी  हम  नें  दिल्‍ली  म्यूनिसिपल  कार्पोरेशन  बिल

 पास  किया  है  र  उस  में  यह व्यवस्था  क  है  कि  कार्पोरेशन  के  ठेकेदार  मेम्बरी के  खड़े  नहीं  हो

 बकते  मेने  म्यूनिसिपैलिटी  के  कौर  भी  एक्स  देखे  उन  सब  में  यह  व्यवस्था है  कि  कोई  भी

 लोकल  बाडी  का  ठेकेदार  मेम्बर  के  लिए  खड़ा  नहीं  हो  सकता  है  ।

 के  केदारी के  मामले  में  देखने  की  बात  यह यह  है  कि  कि  करप्टिंग  एजेन्ट  कौन हैं  ।  मगर  गवर्नमेंट
 या

 एडजेक्टिव  अ्यारिटी  कर्राप्टिग  एजेन्ट  तो  सम्बन्धित  व्यक्ति  पर  प्रतिबन्ध  होना

 डेमोक्रेसी  के  लिए  यह  ज़रा
 अ  3

 जसा  हमार  साथियों  ने  कहा  रट  कि  ta
 करप्ट  ग  इस  सदन

 राय  |

 जब  हाउस  राज  काम  की  सिले  कमेटी  में  इस  प्रकार  का  बिल  तो  वहां  क  बलाक  नवीन

 दिल  की  शंका  को  इस  प्रकार  प्रकट  किया  था

 इस  प्रकार  की  चीज  के  बाहर  जाने  से  कि  हम  wage  सम्बन्धी  नियमों  में  हिलाई  कर  रहे

 हैं  बाहर  यही  बात  ली  जायेगी  कि  हम  भ्रष्टाचार  के  लिये  कर  रह ेहें  ।  यह  बुरा

 होगा  |

 वहां  के  क्लार्क  ने  भी  कहा  था  कि  यह  चीज  बाहर  नहीं
 जॉ

 चाहिये  ।  लिए  में
 कहना  चाहता  हु

 कि  हमार  जो 1S  प्रजातंत्र  ह
 २1  ओपन  एक  बहत  छोटा  सा  बच्चा  ।  waft  a यह  जरूरी  किस  rate

 बार  जागरूक  रहें  ।

 श्री  बमन
 :  श्री मानस  मुझे  श्री  ईश्वर  नय्यर  की  आपत्ति  के  सम्बन्ध  में  कुछ  बातें  कहना  हैं  ।

 खण्ड  १५  से  EK?  के  अघिनियम  की  धारा ७ ७
 में  परिवर्तन  होंने थे  ।  सोहन  का

 अर्थ  pam  दादों  का  ही  परिवर्तन  तो  होता  नहीं है  ।  प्रवर  समिति  ने  जो  उपय वक्त  समझा

 की  ।
 मैं  समझता हूं

 कि  यह  सिफारि दा  किसी  भी  प्रकार  से  नियमों के  विरूद्ध  नहीं  हैं

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 शी  ईश्वर  नय्यर ने  कहा  है  कि  उ

 उद्देश्य  घारा  ७
 नगण

 करने

 का  किन्तु  प्रवर  समिति  अपने  कार्य  का  उल्लंघन  करक  बाहर  चलीं  गई  है  ।  यह  तो  ठीक है

 किन्त ुहो
 सकता  है  प्रवर  समिति  में  यह  उठा  हो  तथा  के  सभापति  ने  यह  निर्णय  दिया  हो

 कि
 प्रवर  समिति

 ra  शिकारों
 में

 ही  काम  कर
 रही  है

 ।
 नाितल्‍ए ण  ह

 tae  wash  में
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 यदि  सभा  उसे  स्वीकार  न  करे  तो  अलग  बात है  ।  वस  श्री  श्रीनारायण दास  ने  वास्तविक

 स्थिति  बनाये  रखने  के  लिय  संशोधन  प्रस्तुत  किया  यह  सभा  का  काम  हैं  कि  उस  पर  क्या

 निर्णय  हो  ।

 ज्योति  रेण  में  यह  बात  नहीं  समझी.कि  प्रवर  समिति
 क

 सभापति  का  विनिश्चय

 उस  स्थिति  को  केसे  ठीक  कर  सकता  है  जो  कि  गा  क
 प्राकार

 पर
 सभा  में

 न  ली
 जा

 सक  ।

 fat  तंगा मणि
 :

 यदि  प्रवर  समिति  एक  खंड क  अतिरिकत  दूसरे में  भी  यथोचित

 संशोधन  कर  दे  तो  क्या  सभा  यह  कह  सकती है  कि  वैसा  क्यों  रा  इस  संबंध  में  भी  मैं

 ग्रा पका  स्पष्टीकरण  चाहता हूं

 +उपाध्यक्ष  महोदय :  वास्तव में  वही
 खंड  संशोधित  किय

 जा  सकते  हैं  जो  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  का  विषय  हो ं।

 करती  अब  जब  कि  यह  चीज  सभा क  समक्ष  है  सभा  ही  इस  पर  निणय  करेगी  |

 शी  Fo  सेन  क्या  मैं  भी  इस  सम्बन्ध मे  यहां  कूछ  कह  सकता  ।  मैं  श्रीमान्‌ के

 निश्चय के  अ्रतिरिक्त  गणों  के  ग्रा घार  पर  कछ  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कहा  सभा  इस  पर

 निर्णय  करेगी  ।  श्री  द्वार  अ्रय्यर  ने  यह  कैसे  कहा  कि  यह  प्रवर  समिति की  व्याप्ति  से  बाहर  है  ।

 समिति ने  घारा  ७  स्थान  पर  संशोधित  धारा
 ७  धारा

 ७  का  संशोधन

 सारी  ही  धारा  क  संशोधन  करने से  ही  हो  सकता  धारा
 ७  क

 पाठ  से  विदित हो  जायेगा  कि

 संशोधन  का  प्रभाव यह  है  कि  इसे  यह  हटाता  है  क्योंकि अब  धारा  ७  ही  नहीं

 पहल  जब  एक  बार  निवारक  निरोध जी  eto  ता०  मुकर्जी  (  कलकत्ता-मध्य  )

 नियम  प्रवर  समिति  को  सौंपा  गया  था  हमें  बताया  गया  था  कि  प्रवर  समिति  संशोधन  करने  बाले  विधेयक

 लक  ही  अपन  कार्य  को  सीमित  न  रखेगी  fer  इसमें  ए  सा  प्रतीत  होता  है  कि  समिति  ने  संशोधन  अपनी

 ही  इच्छा  से  कर  दिया है

 प्रतीत  होता  हूं  किसी  प्रकार  की  भ्र स्पष्टता  ही  वहां  रह  गई  |

 महोदय  चाहे  भी  हो  ।  अ्रध्यक्ष  प्रवर  समिति  क  किय  हुए  काम  को  उलटने

 का
 उत्तरदायित्व

 नहीं  ले  सकता  ।  यह  सब चीजें अब  सभा के  सामने हैं  सभा  यदि  इसे ठीक  नहीं
 पति  तो

 निसंदेह  इसे  भ्र स्वीकृत  कर  सकती  है  ।  एसा  संशोधन  सभा  के  समक्ष है  ।  सभा  चाहे  तो

 उसे  स्वीकार कर  नेहरा  पहली  बात  को  ही  बनाये  रखे  ।

 +पंडित  ठाकुर  दास  भागन े:  मे  मानीय  विधि  मंत्री  से  सहमत  हूं  कि  एक  चीज  को  हटाना
 भी  संशोधन  ही  हैं  ।  यदि  प्रवर  समिति  ने  कोई  गलती  की

 है  तो  सभा  उसे  ठीक  कर  सकती हैं ।

 शिन्तो  रेण  चक्रबर्ती
 :

 मेरा  श्रामण्य  संशोधन  रखने  का  यह  है  कि  प्रवर  समिति  ने  वास्तव  में

 वह  खण्ड  हटा  दिया  जो
 अत्यन्त  महत्वपूर्ण था  ।  उसी के  द्वारा  सीधे  सरकारी  सम्बन्धों  या

 हितों  वाल  लोगों  को  संसद  सदस्यता  के  लिय  श्रीलता  थी  |

 अभी  कुछ  दिन  पूर्व  यहं  कहा  जा  रहा  था  कि  संसद  सदस्यों  को  निगमों  में  निदेशक  बनने  का

 अधिकार
 नहीं  देना

 |  चाहिए

 ताकि  भ्रष्ट
 न  हो  जाय  किन्तु  इस  कार्यवाही  से  भ्रष्टाचार  के  द्वार

 —  ही  खोले
 जारहे रहे  हैं ठ

 ae

 1  मूल  म्रंग्रजी  में  ।
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 मे  समझती  हूं  कि  मूल  खंड  वास्तव में  ही  लाभदायक था  क्योंकि  उससे
 भ्रष्टाचार

 क  लिये

 तो  कोई  सामान्य  स्थिति  की  व्युत्पति न  थी  ।

 किन्तु  प्रवर  समिति  ने  इस  सारी  बात  ही  को  निकाल  फेंका  ।  संभवतया  यह  कार्यवाही  इस  कारण

 की  गई
 हो  कि  इस  सभा  पर  बड़े  ठेकेदारों  का  ही  कब्जा हो  यदि  थोड़ी  सी  बात  वहां  से

 हटा दी  गई  होती  तो  भी  बात  समझ  में  झा  सकती  थी  किन्तु  यह  तो  बड़ी  दख:द  बात  है  कि  वह  सब

 तो  वस ही  है  शरर  उससे  भी  प्रतीक  खराबी  कर  दी  गई  इस  प्रकार  तो  जो  लोग  सरकारी  कामों  के

 ठक  लग व  भी  सभा  के  सदस्य बन  बैठेंगे  ।  ही  बतायें कि  इस  से  भ्रष्टाचार  या

 घटना
 में  इस  बात  का  कठोर  विरोध करती  हूं

 ta  कौडियाल  मझे  खेद  हे  कि  प्रवर

 समिति ने  धारा  ७  को  हटा  बने  की  सिफारिश  की  है  ।  यह  वास्तव  में  खतरनाक  काम  है  जो
 उसਂ

 समिति ने  किया  इस प्रकार देश  में  प्रजातंत्र  का  स्वस्थ  विकास  नहीं हो  सकता  है  ।  में  माननीय

 त्री  से  प्रार्थना  करता हूं  कि  वह  we  भी  संशोधन  संख्या  १७  को  स्वीकार कर  लें  ।

 महोदय  पीठासीन  हुए

 fat  ईश्वर  अय्यर  प्रवर  समिति  ने  अपने  संशोधन  करने  का  आधार  यह  बताया
 था

 कि

 भविष्य में  सरकार  कृषकों से  प्रत्यक्षतः  अनाज भी  खरीदा  इस  से  कठिनाइयां  जायेंगी  ।  यह

 कोई ठोस  झ्राधार  नहीं  हम  नहीं  चाहते  कि  वह  लोग  भी  सदस्य  बनें  जो  सरका  र  से  प्रत्यक्ष  सौद

 बाजी
 करने  वाले  एक  बुराई  को  दूर  करने  के  लिए  हमें  दूसरी  बुराई  को  नहीं  लाना

 asa  |  इससे  संसद  सदस्यों  की  स्वतंत्रता  खत्म  हो  जायेगी  |  हम  इसका  विरोध  करत

 पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  :  जनाब  स्पीकर  मुझे  बड़ी  खुशी  ह  कि  हमारे  कम्यूनिस्ट

 दोस्त  जो  डिस्क्वालिफिकेशन  ata  मेम्बरों  आफ  पार्लियामेंट  बिल  पर  बड़े  जोर  शोर से  कह  .  रह

 थे
 कि  लोगों  को  ऐसी  हालत  में

 रक्खा  जा  रहा  है
 कि  मेम्बर  बना  कर  शरीर  सेक्रेटरी  बना  कर

 पार्लियामेंट  के  मेम्बरों  को  सेक्स  किया जा  सकता  है  ।  अज  उनकी  आंखें  खली  यह  लोग

 स्पीचेस  दिया  करते  भ्र  कि  गवर्नमेंट  ने  हाउस  की  प्योरिटी  wiz  पेशेंस  को  खत्म  कर  दिया  ॥

 एक
 तरफ  यह  कहा  जा  रहा है  कि

 कंट्रैक्ट
 के  राने  से  हाउस  खराब हो  दूसरी  तरफ

 हाउस ने  झ्रानरबिल  fufazezt  साहब  चे  को सुना तो  उससे  जाहिर  gar कि  लाखों  लोग

 गे  जिनक  हक  को  ड्राप  छीन र  |  अज  छोटे  छोट  लोग  है  जिन  से  फ  इग् रेन्स के  लिये  हमारी

 सरकार  कट  कर  रही ह
 |  अगर  त्र  अल्फाज  रक्ख  गय  जो  कि  दूसरे  मेम्बर  साहिबान  ने  रन

 मेंट  में  दिय ेहैं  तो  मझे  डर हें  कि  लाखों  weet  भी  इस  बिल  की  we  मा  कट कट

 लफ्ज  इतना  वाइ  frat  सभी  तरह  के  आदमी  शामिल  हो  जाते हैं  ।  लेकिन  ताहम  में

 चश्म  पोशी  नहीं  कर  सकता
 उस  चीजू  जो  कम्युनिस्ट  पार्टी  वालों  ने  फरमाया  है  जोर

 उनसे  बढ़  कर  श्री  श्री  श्रीनारायण  दास  शिकार  मल  चंद  जैन  ने  जो  चीज  कही  है  उसको  में

 फरामोश  नहीं  कर  सकता  मुझे  वह  दिन  बहुत
 बुरा  मालूम  होता है  जब  कि  सी०  पी०

 डी०  के  कलर्स  ौर  दूसरे  लोग  जो  करोड़ों  लाखों  रुपया  की  हैसियत  रखने  यहां  ont

 क्योंकि  वह  लोग  यहां  झा  गये  तो  जरूर  हाउस  की  प्योरिटी
 नह

 थीं  रहेंगी  ।  मुझे  इस

 wart  बहुत  डर  लगता  जो  तरमीम  सिलेक्ट  कमेटी  की  है  वह  मुलाकात  से

 भरी

 ae

 जो
 कुछ

 हमारे  १५ द... चथ्नरमत्त  सेलेक्ट  कमेटी  ने  फरमाया  में  उसकी  ताईद

 करता हु  |  दरअसल  ऐसा  इलाज  बनना  चाहियें  जिसकी  वजह से  वह  दरवाजा  न  खले  जिसको
 ञ

 श्राप  मीम  गेट  कहते  प्  राज  हम
 कौ

 वह  दरवाजा  नहीं  खुलने  देना  चाहिय े।  लेकिन
 नाएएएएएएएए्ण

 haat  sasha में
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 जो  लोग  गवर्नमेंट  को  श्रपना  ware  देखे ंया  उनकी  मजदूरी  करत ेहें  वह  भी  हमारे  इतने

 अजीज हैं  जिसकी  इन्तहा  नहीं है  ।  में  नहीं  चाहता कि  cas  राइट्स  जात  रहे
 ।  मुझे  इसका

 अफसोस
 है  कि  इस  बिल  को  सेलेक्ट  कमेटी में

 सिर्फ  दो  दिन
 के

 लिये  भेजा  गया  वरना  सेलेक्ट

 कमेटी  इस  चीज
 का  कोई  न  कोई  सोल्यूशन  जरूर  निकालती  ।  मेंने  उनसे  दस्ती  की  कि

 श्राप  सब  लोगों को  इसके  अन्दर  भ्रमेंडमेंट  करने की  इजाजत  दे  लेकिन  ला  मिनिस्टर  साहेब

 ने  मन्जूर  नहीं  किया  ।  में  चाहता हूं  कि  इस  बिल  के  बारे में
 अपना  खुला  दिल  रख  प्रोपेन

 माइंड  रख  कर  श्रानरंबल  मिनिस्टर  कोई  ऐसी  चीज  करें
 ताकि  जिनको  कि

 वह  नहीं  ata  देना

 चाहते  उनका
 रास्ता  बंद हों

 जाय
 wit  जिनके  लिए कि  हम  चाहतें हैं  कि  रास्ता  बंद  न

 उनके  लिए  रास्ता  खुला  रहे  ।  wa  मुशिकल  यह हैकि कि
 at  तो  am  ae  कीजिये  जैसे  कि  वारन

 हेस्टिगग  के  जमाते  में  टिकटिकी  लगाई  जाती  थी  और  उसके  एक  तरफ  लड़का  होता था  तो

 दूसरी  तरफ  लड़के  का  बाप  शौर  जिधर  जाय  उधर  मुश्किल  हैं  म॑  झ्र दब  से  at  करना

 चाहता हूं
 कि  श्राप  ठीक

 से
 इस  बारे

 में
 बन  कर  फैसला  करें  चैनल  बेशक  इस

 पर
 एक  अमूमन

 कि  (2-3)  को  श्रोमिट  कर  दिया  जाय  जिसके  कि  लिये  मेरे  लायक  दोस्तों

 को  डर  हूं  कि उसका  रहना ठीक  नहीं  है  ।  में  उनकी  स्पीचेस  को  सुन  कर  उससे  बिलकुल  मुतासिर

 हमने  पहले  भी  उनकों  यह  करने  के  लिए  कहा
 था  ।

 झगर  श्राप  यह  नहीं  चाहते  कि  ऐसे

 लोग जो  कि  सरकार  को  खुराक  वगैरह  उनका  रास्ता  बंद  हो  शरीर  अपराध  यह  चाहते

 फेंकी  वह  हाउस  में  ब्रा  सकें
 तो  मेरी  wea  से  गुजारिश  है

 कि  जैसा  उन्होंने  फरमाया
 है  कि  वह

 एक  कम्प्रीहिंसिव  बिल  लायेंगे  aid  चाहूंगा  कि  उसमें  ठीक  से  इसको  तरमीम  करें  कौर उस

 वक्‍त  तक  हम  पते हाथ  स्टे  करदें  ।  इस  (७  को  झ्रोमिट  करने  का  श्रमेंडमेंट  देकर  हम

 अपने  greet  जिम्मेदारियों  से  फरामोश  नहीं  कर  सकते
 |  में  बहुत  ही  लाख  हूंगा  अपने

 दिल  में  नगर  मेरे  अ्मेंडमेंट  की  वजह  से  जो  मेंने  दी  थी
 उसका  यह  अग्रसर हो  कि  यह  लोग

 सबके  सब  जांच  ।  इंडिपेंडेंस  श्राफ  पार्लियामेंट  पहली  चीज है  कौर  आखिरी  चीज है  जिसको

 कि  हमें  बरकरार  रखना है
 कौर  अगर  यह  कायम  नहीं  रहेगी  तो  ऐडमिनिस्ट्रेशन  सारा  का  सारा

 खराब हो  जायगा  ।  हमारा  फर्ज  यह  है  कि  ऐसी  तजवीज  माने कि  लाठी भी  न  ट्ट  सनौर  सांप  भी

 मर  जाये  |

 शी  झ०  कु ०  सेन  :  विधेयक  पर  विचार करने  के  प्रस्ताव पर  वाद-विवाद  का  उत्तर  देते

 समय  मेंने  कहा
 था

 कि  मझ  स्वयं  घारा  ७  के
 हटाये  जाने

 से  प्रसन्नता  नहीं  हुई  किन्तु
 sate  साथ  हमें

 उन
 संभावनाओं

 का  भी
 ध्यान  रखना  पड़ा तो  माननीय  सदस्यों  ने  व्यक्त

 की
 कि

 इस
 प्रकार

 तो
 वे

 लोग  जो  सरकार  को  कुछ  गेहूं  भ्रनहूँ हो  जायेंगे

 हम  संशोधन  संख्या  २८  को
 स्वीकार  करते  है  जिससे  स्थिति  पर्याप्त  रूप से  संभल

 जायगी
 प्रौर

 सरकार  से  होने  वाले  के  अनीता  देनेवाले  हो  जायेंगे  तथा  खायथाक्ों  इयादि  क
 विक्रय  पर  विमुक्ति  दी  जायेंगी  ।

 श्रीमती ty  चऋवर्ती  :  हम
 सब  इस  बात

 पर  सहमत  हैं  कि  थोड़े  से  गेहूं  बेचने  वालें
 कृषकों  को  प्र नह ताथ  प्राप्त  न  हो

 किन्तु  हम  इस  सम्बन्ध  में  स्पष्ट  परन्तुक  रख  सकते  है  ।

 पृश्नी  नाशिर  भ्ररूसा : क्यों क्यों  न  मूल  खंड  ही  को  रखा  जाये  ।

 गश्प्यक्ष  महोदय  :  वास्तव में  विक्रय  के  लिये  ठेका
 तथा  विक्रय  में  अन्तर हूं  ।  माननीय

 सदस्य  इसको  तो  जानना  चाहते
 हु

 यह
 मंत्री

 की  इच्छा
 है  कि  वे

 क्या
 स्वीकार  करें  ? rn  nn  ne  rn  ce  हयय  स्व  eee  ee स  व

 अंग्रेजी
 में
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 पृश्नी
 अठ  कु ०  सेन  :  में  तो  मूल  उपबन्ध  ही  को  स्वीकार  कर

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रसून  यह  है  कि  :

 पृष्ठ
 ४  पंक्ति  २०  को  हटा  दिया  जाय

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 पी  श्रीनारायण  दास  :  मेरे  इस  पेशोपस  के  स्वीकृत  होते  पर  कुछ  ग्रातुषंगिक  संशोधन

 भी  होंगे  ।

 श्री  शठ  कु ०  सेन  यह संशोधन  इस  उद्देश्य  से  स्वीकार  किया  गया है
 कि  मूल  उपबन्ध

 को  ही  रखा  जाय  किन्तु  हटा  देने  का  अर्थ  तो  यह  होगा  कि  वहां  कुछ  भी  नहीं  होगा ।

 के  स्थान  पर  मूल  खंड  होगा  ।

 में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  :

 ड  १५  उपखंड  के  स्थान  पर  निम्न  उपबंध  रखा  जाय

 [*  (6)  if  there  subsists  a  contract  entered  into  in  the  course  of

 his  trade  or  business  by  him  with  the  appropriate  Gov-

 ernment  for  the  supply  of  goods  to,  or  for  the  execution

 of  any  works  undertaken  by,  that

 ["  यदि  उसके  वाणिज्य  झ्रथवा  व्यापार
 के  मध्य  उपयुक्त  सरकार

 से  वस्तु  संभरण

 अथवा  उस  सरकार  द्वारा  fet  जा  रहें  किसी  ara  की  क्रियान्विति  के  लिये  कोई

 संविदा  की  हुई  |

 अध्यक्ष  wed  यह  हे  कि  :

 खंड  gy  उपखंड  के  स्थान
 पर

 निम्न  उपखंड  रखा
 जाय

 if  there  subsists  a  contract  entered  into  in  the  course  of.

 his  trade  or  business  by  him  with  the  appropriate  Gov-

 ernment  for  the  supply  of  goods  to,  or  for  the  execution

 of  any  works  undertaken  by,  that

 यदि  उसके  वाणिज्य  अथवा  व्यापार  के  मध्य  उपयुक्त  सरकार  से  वस्तु  संभरण

 ख्त्रवा  उस  सरकार  दारा  किये  जा  रहे  किसी  कार्य  की  क्रियान्विति  के  लिये

 कोई  संविदा  की  हुई  हो  ।”  |

 प्रस्ताव  स्वी  कृष  gar

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा
 अन्य  संशोधन  मतदान  के  लिपे

 रख
 गये  तथा  wedges  हुए  ।

 >  >
 fara  महोदय  :  प्रशन  य

 छ  १५,
 संशोधित  रूप  में  ,  विधेयक  का  रंग  aq  | ह

 प्रस्ताव
 स्वीकृत

 वि

 गुलामी  ने



 २०  Ne 4 ਂ  नोक  प्रतिनिधित्व  )  २२२४

 खंड  १५,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  १६,  विधेयक  जोड़  दिया  गया  ।

 ड  १७  &  का  संबोधित )

 पं श्री  to  कु०  सेन
 :  इसमें  एक  श्रानुयंगिक  संशोधन  संख्या  १३

 है  ।

 संशोधन  किया  गया

 उठ  wUz,

 खण्ड  १७  के  स्थान  पर  निम्न  रखा  जाप

 “47  Amendment  of  Section  Section  9  of  the  1951  Act,—

 (a)  Clause  (b)  of  Sub-section  (1)  shall  be  omitted;  and

 (b)  Sub-section  (2)  shall  be

 ['&o. ae  का  संशोधन--
 के

 अघिनियम  की  धारा
 €  में

 करा
 (१)  के  खंड  हटा  दिया  जाये

 तथा

 उपधारा  (२)
 हटा  दी  जाये  ]''  ।

 थ्री  तक  Fo  सेन

 है  Aa  ce  ie oem  महोदय

 १७  ,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  रंग  बने  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 खंड  १७,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  १८  से  २४  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खण्ड  २५--(धारा  ६१  के  स्थान  पर  नई  धारा  का
 रखा  जाना  )

 pal  ईश्वर  अय्यर  :  में  aga  संशोधन  १८  तथा  १६  प्रस्तुत  करता

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  हम  मानते  हें  कि  यह  बात  बुरी है  कि  एक  व्यक्ति
 के  स्थान  पर

 दूसरा  व्यक्ति  मत  किन्तु  इस  तरीके  से  सरकार  को  कभी  भी  सफलता  नहीं  मिल  सकती  |

 इससे  मतदाता न्र ों  को  भारी  कठिनाइयां  सब  व्यक्तियों  अपनी  फोटो  लिये  फिरना

 तो  कठिन  हैं  ।  मुसलमान  स्त्रियां  तो  कभी  HET  नहीं  उतरवायेगी  ।

 शनाख़ती  पत्रों  वाली  बात  ग्रीक  ana  नहीं  रह  सक्ती  ।  बहुत से  लोग  तो  इन

 पत्रों  कोखोही  देंगे  |

 यह  खंड  खतरनाक है
 इससे

 टूर
 न

 होगी

 आप  जानते  ही  हैं  कि
 निर्वाचनों

 में  कितने  घन  अपव्यय होता है .  होता  है  |  लोग धन  बल  से

 हीन  कार्डो  को  खरीद  सकते हूं  ।
 मैँ  पूरी  आशा  करती  हूँ  कि  सदस्य  इस  प्रकार  की  उलझनें

 यहां  पैदा  नहीं  करेंगे
 |

 +  मूल  अंग्रेजी  में
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 रण  चक्रवर्ती ]

 वास्तव  में  सब  दलों  क  प्रतिनिधियों को को  निर्वाचन  शआ्रायोग  के  साथ  बनकर  यह  बात

 ते
 करनी  चाहिये

 कि  निर्वाचनों  की  त्रुटियों  को
 किस  प्रकार  दुर  किया  जाय

 ।

 खाडिलकर ग्रह मद नगर  यह  मामला  बड़ा  ही  महत्वपूर्ण  है  ।  हमें

 भारत की  स्थिति  को  अच्छी  तरह  समझना  चाहिये  ।  यहां तो  गांवों  में  वोट  खरीदें  जाते हैं  ।

 हम  सब  लोग  यही  चाहते हे  कि  एक  व्यक्ति  के  स्थान पर  दूसरा  व्यक्ति  वोट  नडाल
 |

 इसका  प्रभावपूर्ण  तरीका  ही  यह  हैं  कि  सब  दलों  को  मिलकर  लोगों  को  शिक्षा  देनी

 हिय  |

 इस  तरह  से  पहचान  पत्रों के  वितरण से  भ्रष्टाचार  फैलेगा  और  नवीन  कठिनाइयां

 होंगी
 ।

 इस  उपबन्ध  को  हटा  दिया  जाय  ।

 श्री  दास प्पा
 :  में  भी  यही  चाहता हूँ  कि

 फोटो  की  व्यवस्था  प्राणी
 न

 होनी  चाहिये  ।  मुसलमान तो  फोटो  उतरवाते ही  नहीं  यह  बात  उनके धर्म  के  ही  विरुद्ध

 किन्तु  मुझे  पहचान  पत्रों  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  इसके  अतिरिक्त  सब  दलों  को
 भी

 मिलकर  लोगों  को  दिक्षा  देनी  चाहिये  ।

 fat  wo  कु०  सेन  वास्तविक  चर्चा  तो  घारा  ७  (4)  तथा  पहचान  पत्रों  पर  थी
 ।

 श्रीमती

 रण  चक्रवर्ती  तो  कभी  भी  सरकार को  तथा  निर्वाचन  व्यवस्था  को  समझदार  समझने  लियें

 तत्पर  नहीं  उन्होंने  कहा  हँ  कि  मतदाता  पहचान  पत्र  गंवा  डालेंगे  ।  निर्वाचन  आयोग
 इन

 सब  बातों  पर  विचार  करेंगा  तथा  नियमों  में  सब  व्यवस्था  की  जायेगी  ।  वास्तव  में  दो  पहचान

 पत्र  होंगे  एक  कार्यालय  में  रहेगा  तथा  दूसरा  मतदाता  के  पास
 ।

 यदि  एक  मतदाता का  पत्र

 गुम
 भी

 हो  जाय  तब  भी  कार्यालय  के  पत्र  से  उसकी  व्यवस्था  की  जा  सकती है  |  इससे  किसी

 कोहानि  होगी  ।  नथ  नगरीय  क्षेत्रों  में  यह  प्रणाली  हैं  ।  शेष  व्यवस्था  के  ala  हम

 आयोग  को  देंगे  ।  में  आशा  करता  हूँ  कि  निर्वाचन  आयोग  इस  में  उपयुक्त  नियम

 बनायेगा  तथा  सब  दलों  से  परामर्श  लंगा  |

 महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  १८  तथा  १६  मतदान  के  लिये  रखे  तथा

 प्रस्वीकृत  हुए  |

 परोक्ष  महोदय  :  प्रदान यह  हे  कि

 २५  विधेयक  का  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  २५  विधेयक में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  २६  तथा  २७  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  |

 सड  Qo—— (AT  8०  का  संशोधन

 थी  खुश वक्त राय  :  भ्रष् यक्ष
 अपना  एमेंडमेंट  नम्बर  २४  मूव  करता  हूँ

 wert  महोदय
 :

 जनरल  डिस्कशन  भव नम मन  यह  बताया
 था

 कि  go  (  ३)  के  मातहत है

 wie  कमि  को  पढ़ी  a ete afiratc  frat  हुए  में

 जो

 कि  सैक्शन  प्  में  CoH TT 3)  ee a
 1

 मूल  अंग्रेजी  में
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 को  दिये  गये थे  ।  इलेक् दान  कमिशन are  कोई  area  दता  है  तो  उसके  खिलाफ  कोई  atte  नहीं

 होतो  है  ।  जब  एक  प्रौर प्रपील  करने  की  श्राप  इजाजत  दे  रहे  ह  ।
 उसको  श्राप  श्रपीलेबल

 बनाने  वारसी  |
 में  यह  करना  चाहता  हूं  कि  इससे  खर्चा  बढ़ता  हूं

 ।
 दो  बार

 अपील

 करने  की  इजाजत देने  श्राप जा  रहे  एक  बार  तो  €०  (३)  में  और  दूसरी बार  धारा  EG  में

 धौर  श्राप  कहते हें  कि  जो  हुक्म  हो  उस
 पर  अपील  की  जा  सकती है

 ।
 में

 समझता
 हूं  इससे  बाप

 इलक्दशान  कमिशन  का  खर्चा  बढ़ा  रहे  जो  कि  बाजिव  नहीं ह  प्रौर में  चाहता हूं  इस  पर  गौर  कर

 लिया  जाए  |

 श  प्र०
 कुछ  सेन  :  में  इस

 संशोधन  को
 स्वीकार  नहीं

 कर  सकता/वास्तव में  यह  उपबन्ध

 ग्रा योग  को  सिफारिश से  ही  रखा  गया  है  ।

 श्रेय  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  २४  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  हुआ  ।

 pret  महोदय  :  प्रदान यह  ह
 कि

 खण्ड २८  विधेयक  का  बने ं|

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ब्या

 खण्ड  २८  विधेयक  में  जोड़  दियां  गयां  |

 खंड  we  तथा  रख

 शोष  न  किया गया

 पष्ठ ६  पर

 पंक्ति  के  बाद  निम्नलिखित  रखा  जाय

 Amendment  of  section  ५99  —In  Section  99  of  1959  Act,  in  Sub:

 Clause  (i)  of  clause  (a)  of  Sub-Section  (1),  the  words  or  with

 the  consent  of  any  candidate  or  his  agentਂ  shall  be  omitted.

 28B  Amendment  of  Section  section  100  of  the  1951  Act,—

 (a)  in  sub-clause  (ii)  of  clause  (d)  of  sub-section  (1),  for  the
 words  a  person  otherthan  that  candidate  or  his  election

 agent  or  a  person  acting  with  the  consent  of  such  candidate  or
 election  agentਂ  the  words  an  agent  other  than  his  election

 agent”’  shall  be  substituted;  and

 (b)  in  sub-section  (2),  clause  (b)  shall  be  omitted.”’

 घारा  &é
 का
 संशोधन--

 के  प्रीमियम  की  घारा  ९९  में  rae  (१)
 के

 खंड  )
 के  उपखंड

 (१  )  में  उम्मीदवार  उसके  अभिकर्ता  द्वारा  waar

 उसकी  सहमति  मह  शब्द  हटा  दिये  जायें  ।

 धारा  १००  का  संशोधन-- के  प्रीमियम  की  घारा  goo  F—

 उपखंड
 (१)

 क॑  खंड  के  उपखंड
 (२)  में  उम्मीदवार अथवा  उसके

 निर्वाचन  अभिकर्ता  azar
 ऐसे  उम्मीदवार  भमत  नितिन  आनि  क्या

 अभिकर्ता  की
 सहमति

 से  काम
 ee  आ अ  न  नति  नन

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 करनें  वाले  व्यक्ति  के  अतिरिक्त  शब्दों  के  स्थान  पर  हाउस  निर्वाचन  श्रभिकर्ता  के  पति  रिक्त

 अ्रभिकर्ता  द्वाराਂ  शब्द  रखे  तथा

 उपधारा  (२)  में  खंड  हटा  दिया  जाये  ।'  |]

 श्र०  Fo  सेन

 पाध्या  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि

 खंड  २८क  तथा  २८ख  विधेयक  का  रंग  बना

 प्रस्ताव
 स्वीकृत  FAT

 नये  खंड  २८क  तथा  २८ख  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खंड  Ve—— (ATT  ११६क  का

 संशोधन  किया  गया  :--

 पृष्ठ  ६,  पंक्ति  १३

 Commissionਂ
 के  बाद  यह  रखा  जाये

 the  Speaker  or  Chairman  as  the  case  may  be  of  the  House  of

 Parliament  or  of  the  State  Legislature

 के  सदनों  अथवा  सम्बद्ध  राज्य  विधानमंडलों  के  श्रेय  प्रिया  जैसी

 भी  स्थिति  हो  )

 पृष्ठ  ६,  पंक्ति  १६

 के  पश्चात्  यह  रखा  जाये  —a

 ‘and  the  Speaker  or  Chairman,  as  the  case  may  be  of  the  House  of

 Parliament  or  of  the  State  Legislature

 के  सदनों  अथवा  राज्य  विधान-मंडलों  के  भ्रध्यक्ष  अथवा  जैसी  भी

 स्थिति  हो

 ——at  केराव

 पम्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  है  कि  :

 2&8,  संशोधित  रूप में  विधेयक  का  रंग  बने  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  €,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  Yo  ११७  का

 ott  खुश वक्त  राय  :
 मे

 अरपना  संशोधन
 संख्या  ७  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 हनक

 tat  अंग्रेजी  में
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 संशोधन  सभा  में  भतदान  के  लिये  रखा  गया  तवा  शस्त्रीकरण अध्यक्ष  महोदय  द्वारा

 हुआ  ।

 पम्रध्यक्ष  सहोदय  :  प्रश्न  यह  हूं  कि  :

 दण्ड  ३०  विधेयक  का  बने  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  ३०  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  ३१  से  ३३  विधेयक  में  जोड़  दिये  गधे  ।

 खंड  ३४  १२३  का  संशोधन )

 पी  बि०  दास  में  अपने  संशोधन  संख्या  ८  तथा  प्रस्तुत  करता हूँ
 ।

 ठाकुर  दास  भागने  :  में
 अपने  संशोधन

 संख्या  ३०,  ३१  तथा  ३२  प्रस्तुत  करता

 हूँ
 ।

 जो  कुछ  मुझे  भ्रम  करना  था  वह  तो  मेंने  उसी  ae  कर  दिया  था  जबकि  बिल  हाउस

 के  सामने  कंसीडरेशन  के  लिये  ari  यहां पर  मैं
 सिफ॑  यह  बतलाना  चाहता हुं

 कि  मेंने  सेलेक्ट

 कमेटी  के  मोशन  के  ग्र वसर  पर  जज  किया  था  कि  जो  ऐसे  लोग  हे  जो  कि  इस  बिल  से  दिलचस्प पी

 रखते  उनको  भी  इजाजत  दी  जाय  कि  वह  सेलेक्ट  कमेटी  के  सामने  जायें  और  वहां  पर

 अपनी  बात  कह  सकें  ।  लेकिन  इसकी  इजाजत  नहीं  हमार  श्रानरंबल  मिनिस्टर  साहब  ने

 कहां  कि  जो  चीज  हमारे  बिल के  इन्दर  सेलेक्ट  कमेटी  उसके  बाहर  नहीं  जा  सकती

 और  ऐसा  रूल  भी  हैं  लेकिन  जो  एफ  इलाज  रक्खा  गया है  वह  भी  ओरिजिनल  बिल  में  नहीं

 था  ।  वह  सेलेक्ट  कमेटी  के सुपुर्द  नहीं  किया  गया  श्र  इस  हाउस  में  रूल्स  के  मुताबिक  कोई

 इस  तरह  का  are  बिल  के  अ्रन्दर  नहीं  श्री  सकता  ।  यह  बिलकुल  कायदे  की  चीज है  कि  इस

 हाउस  के  अन्दर  यह  हिस्सा  बिल में  फ्लो  नहीं  कर  सकता  |  में  wer  करूंगा  कि  जो  बिल  अभी

 पास  नहीं  किया  गया  लेजिस्लेचर  के  इन्दर  उसकी  बिना  पर  कहा  जा  रहा है  कि  इसको  शामिल

 कर  दिया  जाय  |  जब  कभी  बिल  पास  होगा  तो  हम  देखेंगे  क्रि  यह  चीज  कहां  तक  रक्खे  जानें

 के  काबिल  इस  बिल
 में  जो  चीज  हम  रखने  जा  रहे  हैं  उसके  लिये  हमारे  सारे  कम्यूनिस्ट

 दोस्त  यह  कह  रहे  थें  कि  हम
 प्योरिटी  कायम  कर  रहे  हें  पालियामेंट  की ।  प्यौरिटी  यहां  पर

 ठेकेदारों  से  बल्कि  चौकीदारों  और  लम्बरदारों  ak  इस  तरह  के  दूसरे
 आदमियों

 से
 रक्खी

 जा  रही  में  कहना  चाहता हूं  कि  बिल  जाये  तो  मुनासिब  पर  ।
 इस  यह  चीज  मुनासिब  नहीं  है  क्योंकि  इसका  जिक्र  श्रोरिजिनल  में  नहीं  था

 सेलेक्ट  कमेटी  में  भी  नहीं  था  ।  इसलिये  हाउस  को  were  नहीं  कि  इस  तरह  गलत
 चीजें  यहां पर

 रक्खे  ।
 में

 जज
 करना  चाहता हूं  कि  यहां  पर  हम  लीगल  चीज  को  खत्म  कर  कें

 अपना
 काम  चलाना  चाहते

 हे  ।
 वरना  नगर

 देखा  जाय तो  यह  बिल जो  है  वह  डंबल  इल्लीगैलिटी
 का  इसके  अन्दर  सारी  की  सारी  चीजें  जो  हैं  वह  ऐम्बीगुइटी  से  भरी  हुई  हैं

 ला  मिनिस्टर  साहब  को  चाहिये  वह  इस  पर  गौर  वह  काफी  तजुर्बा  रखते  ह
 उनको  मालूम  होगा  कि  इसमें  बैलेन्स  नहीं  रक्खा  गया है  ।  जब  तक  य  हूं  साफ  नहीं  किया

 क्या  ग्राउंड
 तब  तक  आखिर  ह  मोर

 जायेगा  कि  एलेक्शन
 पीटीएस

 को

 >>  मारे
 काटेंगे  फैसला

 न्
 मल  ग्रंग्रेजी में
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 {afez  ठाकर  दास

 नया  जब  तक  यह  साफ  नहीं  दोता  तब  तक  मेरी  के  ऊपर  भी  यह  बिल  पास  होने  के

 काबिल  नहीं  है  ।

 प्री  Wo  Fo  सेन :  यह
 खण्ड  पूर्वे वाले

 खण्ड
 से  संबंधित  क्योंकि  खण्ड  ३४  का  सम्बन्ध

 अष्ट  अभ्यासों से  उसी  संदर्भ में  यह  आवश्यक  हो  गया  प्रवर  समिति  के  सदस्यों  ने
 जसा

 कि  ठीक कहा  wade  निवारण  अधिनियम  द्वारा  हमने  लम्बरदारों  तथा  कुछ  कौर  राजस्व

 at  कारियों  को  जो  पुलिस  गतंव्य  नहीं  विमुक्त  किया है  ।  यह  बात  हो  विचित्र  होगी

 यदि हम  यह  कह  दें
 कि

 वह  स्वयं  तो  खड़े  हो  सकते हें  तथा  यदि  वह  किसी  दौर की  सहायता  करें

 तो  ठीक  नही ंहै  ।  इसी  कारण  यह  संशोधन  रखा  गया  था  ।  हमनें  यही  सोचा  कि  इनकी

 सहायता  को  श्रीलता  वाली  न  बनाया  जाय  क्योंकि  वे  स्वयं ही  उम्मीदवार  के  तौर पर  खड़े

 हो  सकते  gi  इन  बातों  का  पारस्परिक  सम्बन्ध  ही  नहीं है

 महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ८  तथा  €  मतदान  के  लिये  रख  गये  तथा  श्रावित हुए
 ।

 इच्छा  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्य  ३०,  ३१  तथा  ३२  मतदान के  लिये  रखे  गये  तथा

 क्त  हुए  ।

 poem  महोदय :  प्रदान यह  हैं  कि  :
 44

 खण्ड  ३४  विधेयक  का  रंग  बने ।*ਂ

 प्रस्ताव
 स्वीकृत

 खण्ड  ३४  x fa qe  में  जोड़  दिया  गया  ।

 ३५,  ३६  तथा  ३७  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  |

 गंदा  प्रवेन यह  हैं  कि  :

 बने  ।
 ~

 १,  अ्रघिनियम सुत्र तथा qa  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  रंग

 प्रस्ताव  स्वागत

 wes  १,  अधिनियमन सुत्र  विधेयक  का  नाम  विधेयक में  te  दिये  गये

 fot झर
 ०

 सेन
 :

 में
 प्रस्ताव  करता हूँ  :

 fade  संबोधित  रूप में  पारित  किया  जाये  े

 धिक  महोदय  :  प्रबंधन  यह  है

 विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाय
 ~~

 प्रस्ताव  स्वागत  gar
 क  अ  क  nt

 tg  झंप्रेजी  में
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 उडीसा  बाट  तथा  माप  दिल्‍ली  निरसन  विधेयक

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती दा  मैं  प्रस्ताव  करता

 कि  उड़ीसा  बाट  तथा  माप  RE L3  का  दिल्‍ली
 संघ  राज्य  क्षेत्र  में  लाग  होने

 के  सम्बन्ध  में  निरसन  करने  का  उपबन्ध  करने  वाल  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।''

 यह  एक  सरल  सा  विधेयक हैं  ।  इस  में  केवल
 तीन

 खण्ड हैं  अर  उन  पर  भी  कोई सं संशोधन  नहीं

 @|  इस  समय  यह
 अधिनियम

 F  दर्ल्न पे लाग हैं लाग  है ँन  ।  इस  अधिनियम  के  ग्रीस  दिल्लीमें में
 पुराने

 बाट  व  माप  लागू हे  किन्तु  १  भ्रक्तूबर  से  दिल्‍ली  में में  मीट्रिक  वाट  व  माप  लागू  कर  दिये  गये हैं

 छः
 प प्रयोजन के  लिये  राजस्थान  सभा  ढारा  9EYS  में  पारित  अधिनियम  दिल्ली  पर  लाग  किया  गया

 2  ।  हमें  बताया  गया  है  कि  दिल्‍ली  विधि  झ्र घि नियम  के  म्र्तर्गत  हम  दिल्‍ली  में  राजस्थान

 प्र विनियम  केवल  afraaar  से  ही  लाए  कर  सकने हैं  लेकिन  संसद  की  अनुमति  बिना  किसी

 ग्र धि नियम  का  निरसन  नहीं  कर  सकते  ।  इसी  कारण  हस  विधेयक  को  यहां
 लाख  गया  |

 संक्रमण  काल  में  दोनों  चीजें  चलेंगी  ।  स्तन  अघिनियम  का  निरसन  बनें  शनै  होगा ।
 राजस्थान  श्रधिनिय्रम  की  जितनी  घरों  यहां  जब  जब  लाग  होंगी  तव  तब  उड़ीसा  नियम

 उतनी  ही  areal  का  निरसन  होता  जायेगा  |

 अध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यद ह कि

 बाट  तथा  माप  १९५३  का  दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र में  लागू  होने
 के  सम्बन्ध  में  निरसन  करने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जायें  ही

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुजरा  |

 yuma  महोदय  :
 प्रश्न  यह  हैं  कि

 खंड y  तथा  भ्र धि नियमन  सूत्र  are  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  इग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खण्ड १,  तथा  अधि  नियमन  सूत्र  प्रौढ़  विधेयक  का  नाम  विधेयक नें  जोड़  दिये  गये  |

 पृश्नी  सतीश  चन्द्र
 :  मं  प्रस्ताव  करता  हू

 ‘fe  विधेयक  को  किया  जाये  ही

 पथ्य  महोदय  प्रश्न यह  ह

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  11.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 oe

 आन्ध्र  चावल  की
 वसूली

 pret  महोदय :  अरब  सभा  oe  में  चावल  की  वसूली  से  सिडनी न्च्त  तारांकित  प्रश्न
 संख्या  €०१  के  १२  १६५८

 को
 दिये

 गये  उत्तर  से  उत्पन्न  होने  वाले  विषय  पर  att
 घंटे  की  चर्चा  करेंगी ।

 ए
 निधि  घन्टे  की  थ  कि  |

 मिल  श्रंप्रेजी  मे



 ३९३२  २०  2EYs आआन्प्य  में  चावल  की  वसूली

 राजन  में  चावल नल  की  वरु pat  नायर  सली  की  इस  समस्या  का

 करल  राज्य  पर  बड़ा  प्रभाव  पड़ता है  ।

 इस  विषय  पर  चर्चा  इसलिये  चाहता हूं  कि  माननीय  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री

 उत्तर में
 !

 कुछ  परस्पर  विरोधी  बातें  कही  थीं  ।  एक  बात  तो  उन्होंने  यह  कही थी  कि  pete

 सरकार  स्वान्त  से  इसलिये  चावल  नहीं  खरीदना  चाहती  कि  वह  केरल  राज्य  को  प्राथमिकता

 देनी  चाहती
 हैं

 ।  लेकिन  कुछ  अनुपूरक  प्रश्नों  के  उत्तर  उन्होंने  इसकी  विरोधी  बात  कही

 थी

 केन्द्रीय  सरकार  नें  gars  वस्तु  अधिनियम  के  श्रन्तगंत  we  के  चार
 जिलों

 से

 १,६०,०००  टन  चावल  वसूल  किया  लेकिन  जब  माननीय  मंत्री  यह  प्रदान  पुछा

 गया  कि  क्या  are  ने  इस  विषय  में  प्राथमिकता  की  मांग  की  तो  उसका  कोई  भी  उत्तर

 नहीं  दिया  गया  था

 समूचे  देना  की  सबसे  बड़ी  समस्या  खाद्यान्न  की  ही  st  दक्षिणी  चावल  जोन  बनन

 केरल  को  केन्द्रीय  सरकार से  BY—2RR  हजार  टन  चावल  राजकीय  अ्नसहाथ्य  के  रूप

 में  मिलता था  ।  लेकिन  इस  जोन के  बनने  के  केन्द्रीय  सरकार ने  केरल से  कह  दिया  है  कि  वह

 at  जरूरत  के  लिये  चावल  आन्ध्र  से  खरीदे  यह  तो  ठ।क  लेकिन  केन्द्रीय  सरकार  न

 जो  यह  बसूली  की  उसके  कारण  श्रान्ध्र-प्रदेश  म  चावल  के  भाव  चढ़  साथ  ही

 दक्षिणी  जोन  से  बहुत  बड़े  पैमाने  पर  चावल  को  चोरी  से  बम्बई  भी  भेजा  जाता
 है

 ।

 इसके  कारण  श्रीनगर  के  नहरी  पूर्वी  गोदावरी  कौर  पि  चली  गोदावरी  जिलों म  भी

 चावल  के  भाव  बहत  ऊंचे  हो  गये  विजयवाडा  में  चावल  का  भाव  २०  से  २२  रुपये fer

 मान हो  गया है
 ।  इसका  मतलब

 हैं  कि  केरल  को  इस  श्रस्थ।यी  बाजार  भाव
 पर  ही  निर्भर

 हना  पड़ेगा  ।

 काल  सरकार  को  ७०,०००  टन  चावल  की  जरूरत  थेमोर  उसन  इसक  सम् भरण  क

 ठेक  के  लिये  टक्कर  भी  मांगे  लेकिन  किसी  ने  टेण्डर  ही  नहीं  दिय  डसी  लिय  काल

 सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार
 से

 मांग  की  थी  कि  ara  से  वसूलने  जानें  वाले  चावल  मे  स

 उसे  हर  महीने  २०,०००  टन  चावल  दिया  जाये  |  उसके  अभी में  केरल  राज्य  की  छे

 इनकार  उचित  मूल्य  की  दूकानों  का  चलना  मुश्किल  हो  गया है  ।  दक्षिणी  जोन में  चावल  की

 कभी  नहीं  लेकिन  मूल्य  बहुत  चढ़ गय  हूं  ।  हम  केरल  म  प्रति मन  चावल के  लिये  २०  से  २२

 रुपये  तक  देंने  पड ़हैं  ।  प्रश्न  यह
 है  कि  मूल्यों  को  उचित  सीमा  में  रखन ेके  लिये  हम  चावल

 कहां से  प्राप्त  कर  ?  aft  काल  मांग  की ट  कि  अन्ध  प्रदेश  के  चावल  के  सम्बन्ध  में

 ।  जाप | से  प्राथमिकता

 केन्द्रीय  सरकार  ने  फसल  आने से  पहले  ही  २,६०,०००  टन  चावल  की  व  एली  कर  ली

 श्र  उसमें  से  केवल  ६८,०००  टन  ही
 केरल

 के  लिये  दिया  जायेंगी  कौर  उसमें  से  भी

 २४,०००  टन  चावल  इस  बनते  पर  दिया  गया  ह ैरे  कि  उसे  लौटाना  पड़ेगा  ।

 वास्तव  पिछने  तीम  महीनों  से  उचित  मलय  की  ट्र कानों  के  लिये  केरल  में  कोई  चावल

 दी

 नहीं  रह गया है
 |  केन्द्रीय  सरकार ने  केरल  को  नियंत्रित  भाव  पर  थ  कन हर

 Atco  प्रदान  का  चावल

 ने  ही  से
 इन्कार  नहीं  बल्कि  उसे  खुले  बाजार से  खरीदने  .  की  श्रीमती  नहीं दी  है  ।

 ce

 +मल  नणणणणाणणाणाण अंग्रजी  मं
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 स
 |  चावल  खरीद  भी  नहीं  हमें  उसकी  खरीद हम  श्वान  प्रदेश  के  उन  चार  जिलों

 के  लिये  नेल्लोर  ate  रायल  सीमा  जाना  पड़ना है  |

 हमारा  sata  यह  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  झारी  प्रदेश
 से

 जितना
 भी  चावल

 जिस  भी  मूल्य

 पर  वल  करती  उसम  से  उसी  मूल्य  पर  प्रति  माह  २०,०००  टन  केरल  को  दिया  जाना

 चाहिय े।

 केरल  सरकार  उसके  परिवहन  का  पूरा  व्यय  उठाने  को  तयार  केन्द्रीय  सरकार को

 भ्र पनी  झोर से  कुछ  भी  व्यय  नहीं  करना  पड़ेगा  |
 केरल  सरकार

 ने  चालू वर्ग
 के  प्राय-व्ययन

 में  इसके  लिये  एक  करोड़  रुपया  रखा है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  अनन्य  राज्यों  को  इसी  अवार  पर  खाद्यान्नों  का  सम्भरण  करती  ही

 उसने  जनवरी  से  जुलाई  १९५८  तक  विहार  सरकार
 को  ¥,50,000  टन  चावल  कम  मूल्य

 धर  दिया था  ।  पश्चिमी  बंगाल  को  %,%E,000  टन  चावल  दिया  जा  चुका है  |  उत्तर  प्रदेश  को  हर

 महीने  ६०,०००  टन
 गेहूं  दिया  जाता  है

 |  बम्बई को  जनवरी  से
 नवम्बर  LEYS  तक  २,६  2,000:

 टन  दिया  गया  था  हम  यह  नहीं  कहते  कि  इन  राज्यों  को  न  दिया  लेकिन  यह  भी  तो  गलत

 हैकि  अन्य  राज्यों  को  तो  कम  मूल्य  पर  खाद्यान्न  दायरे  जायें  कौर  केरल  राज्य  को  उसी  मूल्य

 पर  भी  न  दिया  जाये  |

 हमें  हर  महीने  ग्लानि  उचित
 मूल्य

 की  दूकानो ंके
 लिये  २५,०००  टन  चावल  की  जरूरत

 पड़ती है  ।  यह  जरूरत  पूरी  करने  के  लिये  हमें  ore  के  खुले  बाजार  से  ४०  रुपये

 फी बोरे  के  हिसाब से  पड़ता  जबकि  केन्द्रीय  सरकार  उसे  १६  रुपये  प्रतिमन  के

 हिसाब  से  खरीदती है
 |  केरल  को  खुलें  बाजार  पर  निर्भर  रहने  के  लिये  faa  किया  जाता है  |

 ४०  पये  के  हिसाब में  हमें  भ्र पनी  जरूरत  का  चावल  मंगाने  पर  ४८०  लाख  रूपये  प्रतिवर्ष

 व्यय  करने  जबकि  केरल  को  कुल  मिलाकर  20°32  करोड़  रुपये  ही  राजस्व  के  रूप में

 मिलते  हैं  ।  इसलिये  यदि  केरल  को  नियंत्रित  दरों  पर  चावल  मिल  तो  बड़ी  मिलेंगी  |

 TAZA  उस  पर  २००  लाख  रुपये ही  खर्चें  करने  इसमें  लाख  पये  भ्रमित

 लग  जाने  हैं  ।  इसलिये  केन्द्रीय  सरकार  को  केरल  राज्य  की  सहायता  करनी  चाहिये  ।

 इसे  राजनीतिक  दलबन्दी  का  शिकार  नहीं  बनाया  जाना  चाहिये  ।

 केरल  राज्य  को  राष्ट्र  प्रदेश  से  वसूल  होने  वाले  चावल  के  मामले  में  प्राथमिकता  दी  जानी

 चाहिये  |  यदि  हमें  केन्द्रीय  सरकार  से  चावल  मिलने  लगेगा  तो  हमारी  कई  अन्य  समस्यायें  भी  हल

 हो  जायेंगी  ।  तब  इस  चावल  का  स्टाक  कोचीन  में  ही  रखा  जा  सकता  है  ।  इससे  केरल  राज्य  को

 बड़ी  सुभीता  रहेगी  ।

 भी  ईश्वर  नय्यर
 )  केन्द्रीय  सरकार  यह  क्यों  नहीं  कर  सकती  कि  श्रीमान  प्रदेश

 से  चावल  की  वसूली  करके  उसे  केरल  राज्य  को  उसी  मूल्य  पर  दे  दे  ?

 शी  रंगा  :  ग्रान्ट्स  प्रदेश  ae  केरल  की  सरकारें  वापस  में  ही  इसकी  व्यवस्था

 कर  सकती  हूं  ।  ऐसी  हालत  मेरी  समझ  में  यह  नहीं  जाता  कि  केन्द्रीय  सरकार  खुद  वहां  चावल

 की  वसूली  करने  कयों  गई  है  ।  इससे  ग्रान्ट्स  प्रदेश  के  कृषकों  में  यह  गलत  फहमी  फैलती  जा  रही

 हैकि  केन्द्रीय  सरकार  कृषकों  के  हितों  की  उपेक्षा  कर  रही  है  त्र  केरल  के  उपभोक्तावाद  के  हितों
 को  वरी

 पता  दे
 रही  है  ।  इसके  लिये  जरूरी  है  कि  केन

 ara
 सरकार  ग्रान्ट्स

 प्रदेश
 की  सरकार  के  साथ

 मूल  संप्रेषण  में च
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 रंगा

 वसूल  किये  जाने  वाले  चावल  के  उचित  मूल्य  के  बारे  में  ऐसा  समझौता  जिससे  are
 प्रदेश

 के  कृषक  भी संतुष्ट हो  सकें  ।  इससे  लाभ  यह  होगा  कि  पन्  प्रदेश  के  कृषकों  प्रौढ़  केरल  के

 दोनों  ही  को  कोई  शिकायत  नहीं  रहेगी  ।  क्या  भारत  सरकार  इस  पर  विचार  करेगी  ?

 par  सगिपंगाडन  :
 केरल  के  खाद्य  मंत्री  ने  कहा  था  कि  केन्द्रीय

 सरकार  नें  प्रान्तर

 प्रदेश  के  चार  जिलों  से  उनके  चावल  खरीदने  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  है  ।  केरल  के  मुख्य  मंत्री  ने

 एक  प्रेस  सम्मेलन  में  भी  कहा  था  कि  दक्षिणी  ज़ोन  केरल  पर  थोप  दिया  गया  कया  यह  सही

 है

 बासुदेव  नायर  :  यह  गलत है  |

 रेडी  :  वसूली  के  लिये  भाव  निर्धारित  करते  समय  उत्पादन  की

 अन्य  अत्यावश्यक  वस्तुओं  के  ऊंचे  इत्यादि  को  ध्यान  में  नहीं  रखा  गया  इसलिये  निर्धारित

 मूल्य  बहुत  कम  है  ।  कया  केरल  सरकार  उस  निर्धारित  मूल्य  से  कुछ  अधिक  देने  को  तैयार  है  !

 तथा  कृष  उपमंत्री  Wo  थामस )
 :

 यह  एक  विवाद  ग्रस्त
 विष

 i
 बनता  जे  रहा

 में  इसका  कुछ  स्पष्टीकरण  कर  देना  चाहता हूं  ।  अराज  सुबह  हम  ने  रेडियो  पर  सुना  है  कि  केरल

 के  मुख्य  मंत्री  ने  केन्द्रीय  सरकार  पर  यह  aa  लगाया  है  कि  वह  केरल  सरकार  के  साथ  भेदभाव

 कर  रही  केरल  के  सत्तारूढ़ दल  के  कुछ  अन्य नेताश्रों  ने  भी  इसी  प्रकार  के  प्रत्यारोप  लगाये
 कई

 अन्य  जिम्मेदार  व्यक्तियों  ने  भी  ऐसे  ही  वक्तव्य  दिये  ह  ।

 लेकिन  वास्तविकता  क्या  है  ?  माननीय  मित्र  ने  कहा  है  कि  माननीय  मंत्री  द्वारा  दिये  गये

 इस  उत्तर  में  कुछ  गलती  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  अन्  के  बाजारों  से  खरीद  नहीं  कर  रही  है  ।  इस

 चर्चा  का  विषय  भी  यही  है  ।  उस  उत्तर  वास्तव  यह  कहा  गया  था  कि  कभी  इस  समय  भ्र धि ग्रहण

 के  लिये  at  ares  जारी  नहीं  किये  जा  रहेगें  ।  अधिग्रहण  केवल  उन  स्थानों  पर  ही  किया  जा  रहा  है  जहां

 दिलवालों  या  थोक  व्यापारियों  के  पास  चावल  का  काफी  स्टाक  शरीर  उसे  सरकार  को  न  दिया

 केन्द्रीय  सरकार  का  यही  रुख  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  की  नीति  यही  है  कि  कमी  वाले  क्षेत्रों

 को  चावल  पहुंचाने  कौर  केरल  की  झावश्यका्ये  पुरी  कर  चुकने  के  बाद  wy  area  में  जो  अतिरिक्त

 चावल  बचे  उसी  की  वसूली  को  जाये  ।

 माननीय  मित्र
 ने  कहा  है  कि  हमने  कहा  था  कि  केन्द्रीय  सरकार  ्रान्घ्र स ेसे  चावल  वसूल  नहीं

 फिर  भी  उसने  चार  जिलों  से  दो  लाख  टन  से  भी  अधिक  की  वसुली  की  है  ।  यह  सही  है  कि

 २,५७,००० टन  चावल  वसूला  गया है
 ७७,०००  टन  १९४७  श्रौरः  १,८०,०००  टन  १९५८  में  |

 लेकिन इसके  साथ  यह  भी  सही है  कि
 इसी

 काल  में  मैसुर  कौर  मद्रास  राज्यों  को  १,€६,०००

 टन  चावल  दिया  भी  गया  है  |
 इसमें  से  झ्रधिकांश  केरल  को  ही  मिला  है  ।

 केरल  राज्य  को  १९५८ में  ही  ६८,०००  टन  चावल  केन्द्रीय  सरकारी  स्टाक  से  दिया  गया  है  |

 इसलिये  दक्षिणी  ज़ोन  के  बाहर  कोई  अधिक  चावल  नहीं  गया  है  ।

 माननीय  सित  कहते  हं  कि  उसमें  से  २४,००० टन  ऋण  के  रूप  में  था  ।  लेकिन  केरल ने

 लौटाया  तो  नहीं  है
 ।

 उसे  इतना  चावल  मिला  तो  है  ।

 — is

 मूल  मंप्रेजी  में
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 मेरे  माननीय  मित्र  ने  जो  तरक॑  दिये  हूं  उन  में  दक्षिणी  ज़ोन  को  उचित  महत्व  नहीं
 दिया

 गया  है  ।

 यह  दक्षिणी  जोन  बनाया  इसी  न् उद्दुरय  से  गया  है  कि  केरल  के  अभाव-ग्रस्त  क्षेत्र  की  सहायता  की  जा  सके  ।

 श्रीनगर  सरकार  तो  इसके  पक्ष  में  नहीं  मद्रास  राज्य  भी  इसके  पक्ष  में  ae  फिर भी  यह  ज़ोन

 बना  दिया  गया  है  ।
 मैसूर  इसके  लिये  तैयार  हो  गया

 था  ।
 झ्नान्घ्र  और  मद्रास  को  इस  ज़ोन  में  शामिल

 होने  के  लिये  हमने  ही  तेयार  किया  था  ।

 लेकिन
 दक्षिणी  ज़ोन  बनाने  के  उसका

 राय
 सुचारू  रूप  से  चलना  शुरू  होने  में  कुछ  समय

 तो  लगेगा ही  ।  इस  ज़ोन
 की  स्थापना  जुलाई में  हुई  थी  ।  जुलाई  में  हमने  केरल  राज्य  को

 २६,०००  टन  चावल  दिया  था  ।  अगस्त में  फिर  उसे  २६,०००  टन  चावल  दिया  गया  था  ।

 माननीय मित्र  का  कहना  है  कि  उन
 की

 जरूरत  केवल  २५,०००  टन  प्रति
 मास

 की  है  ।

 wa  हम  भर  प्रदीप  चावल  इस  लिये  नहीं  दे  रहे  हें  कि  wa  हमारे  विचार  से  दक्षिणी  ज़ोन

 स्वयं  प्राइम-निरभर  हो  गया है
 ।  इसलिये  a  यदि  केरल  सरकार  भ्रपने  यहां  उचित  मूल्य  की  दूकानें

 बनाये  रखना  चाहती  तो  उसे  भ्र पनी  जिम्मेदारी  पर  चावल  खरीद  कर  उनको  देना  चाहिये  ।

 इस  सम्बन्ध  हमें  दक्षिणी  ज्ञान  के  राज्यों  के  मूल्य-स्तरों
 को  भी

 ध्यान  में  रखना  चाहिय े।

 मैसूर  मद्रास--लगभग  सभी  राज्यों  में  मूल्य-स्तर  एक  समान  ही  है
 ।

 भ्रान्धघ्र
 में  चावल  का  मूल्य

 १७
 से

 २२
 रुपये  प्रति  मन  है

 ।
 मद्रास  में  कैदी-कहीं वह  २३  रुपये

 प्रति  मन  भी  है  ।

 स्वयं  महोदय  :  केरल
 में  तो  ४०  रुपये था  ?

 है
 ह  ड

 |

 कज  उपमंत्री  ao  वें०  कृष्ण प्पा  )
 :  vo  रुपये  प्रति  बोरी  ।  बोरी  दो  मन  की  होती

 त  wo  wo
 थामस

 :
 इसलिये केरल  में  लोगों  को  अधिक

 मूल्य  नहीं  देना
 पड़ता

 ।

 गरी
 वासुदेवन

 नायर  :  लेकिन  मूल्यों  में  वृद्धि
 भी

 तो  हुई  केरल  में  तो  हमेशा  ही
 बहुत  नीचे  रहते  हूं  ।

 भिनाय  महोदय
 :

 क्या
 केरल  यह  चाहता  है  कि

 उसे  aes  के  मूल्य  से  भी  कम  मूल्य  पर  चावल
 मिले  ?

 pat  वासुदेव  नायर
 :

 बंगाल  से  कम  मूल्य  पर  |

 para  म  माननीय सदस्य  यह  भल  रहे ६  हैं  कि  आन्ध्र  में  जिलों
 भ्र ति रिक्त

 मात्रा  में  चावल  होता  अन्य  १६  जिलों  में  तो  अकाल की  सी  पर  स्थति रहती  है  ।
 सवाल यह  है  कि  उन  १६

 जिलों  में  किस  मूल्य  पर  चावल  मिलता  है  ?
 भर यद  कि  केरल  में  किस

 मूल्य  पर  मिलता है  ?

 पथी  रंगा
 :

 केरल  में  कम  है  ।

 नीचा था  ।

 mo  स०  थामस  :  स्थिति  यह  है  कि
 कुछ  महीनों  में  केरल  का  gee  दास  से  भी

 नर्क
 ए  ि  एएएएएल्‍एएए

 मूल
 पं

 313  (A)  L.  D.~5.
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 ao  मठ

 लेकिन  मेरे  माननीय मित्र  तो  यह  चाहत ेहूं  कि  हम  चित्तूर  या
 की

 जनता  की  TTT  HAT

 भौं  की  site  ध्यान  ही  न  केवल  केरल  को  ही  प्राथमिकता दें  ।  फरवरी  १९५८ में  दक्षिणी  ज़ोन
 बन

 चुकने  के  झर  स्थिति  में  कुछ  थोड़ा  तथा  यित्व  जाने  के  हमने  परिस्थिति  का  पुनरीक्षण

 किया
 था  ।  उस  समय  तक  मूल्यों  में  गिरावट झा  चुकी  थी  ।  जनवरी

 से
 जून  g RXe  तक

 के
 महीनों

 केरल  में  चावल  के  थोक  मूल्य  से  १
 रपये  प्रति  मन  तक  पहुंच  गये

 जबकि  पश्चिमी  बंगाल  में

 १६  से  २४  बिहार  में  ROA  रुपये  शरर  बम्बई  में  २०-२६  रुपये  प्रति  मन  थे
 ।

 में  मोटे
 किस्म

 के  चावल
 की

 बात  कर  रहा  हूं
 ।

 यह  कहने  का  तात्पर्य यह  है  कि  केन्द्रीय सरकार  चाहती  है  कि  देश  के  हर  भाग  की  जनता
 की

 श्रावदयकताश्रों का  समान  रूप  से  ध्यान  रखा  जाये

 अन्य  राज्यों  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार की  यही  स्थिति  है  ।  दक्षिणी ज़ोन  में  पिछली  फसल

 भाने के  चावल  के  मूल्य  में  स्थायित्व  गया  था  ।  तभी
 जर  स्थिति

 को  देखकर

 दक्षिणी  क्लोन  के
 विभिन्न  राज्यों  से  कह  दिया  था

 हम  केन्द्रीय सरकार  के
 अपने  स्टाक

 से
 उनको

 सम्भरण नहीं  करेंगे  ।  उस  के  बाद  केरल  राज्य  को  चावल  दिया
 जब  किं

 मद्रास  श्र  मैसूर  को  इन्कार  कर
 दिया

 था
 |  हमने  चालू  TT  में  केरल को  ६७.  ८  हजार टन  चावल

 दिया  जबकि
 मद्रास  प्रौढ़  मैसुर  राज्यों

 को  बिलकुल  भी  नहीं  दिया  गया है  ।
 अ्रा्श्र  प्रदेश  के

 चित्तूर  जिले  ने  चावल  मांगा  लेकिन  हम  उसे  भी  नहीं  दे  सके  ।

 हम  ने  केरल  सरकार  से  कह  दिया  था  कि  उसे  अपने  यहां  उचित  मूल्य  को  दूकान  चलाने के

 लिये  अ्रपनी  ही  जिम्मेदारी  पर  चावल  जुटाना  पड़ेगा  ।  हम  चावल  जुटाने  के  कार्य  में  उसकी  सहायता

 भी  करते  रहे ढ  ।  हमने  वसूली  करने  वाले  अपने  अधिका  रियों  को  अनुदेश  जारी  कर  दिये थे  कि  वें  केरल

 सरकार
 को

 प्रान्तर  से  चावल
 ख

 ख़रीदने
 में

 पुरी-पुरी  सहायता
 दें

 अर  ars  से  केरल  सरकार  द्वारा

 खरीदे  गये  चावल  के  स्टारों  का  अ्रधिप्रहण  न  करें  ।

 are  से  केरल  को  चावल  भेजने  के  लिये  वैगनों  की  व्यवस्था  करने  में  भी  हमने  सहायता

 दी  हमने इस  का  भी  ध्यान  रखा  कि  अ्रान्घ्र  तथा  मद्रास के  भिन्न-भिन्न  भागों  से

 व्यापार  के  आधार  पर  कितना  चावल केरल  को  भेजा  गया ।  श्राप दे देखेंगे  कि  मद्रास  के  तंजौर

 त्रिचनापट्ली  जिलों  से  तथा  area  के  विजयवाडा  डिवोजन  से  केवल  रेल  द्वारा  तीन  लाख  से  अधिक

 चावल  केरल  भेजा  गया  ।  लारियों  द्वारा  भी  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  चावल  भेजा  गया  जिसकी  गणना

 हम  इस  में  al  कर  मद्रास  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  शिकायत  भी  कर  रही  थी  ।

 mua  महोदय  :  माननीय  मंत्री  का  कहना  है  कि  केरल  में  qatar  चावल  उपलब्ध

 केवल  ug  है  कि  वे  सस्ते  दाम  पर  चावल  चाहते  है  ।

 fat  श्र०  स०  थामस
 :  इस  के  लिये  केरल  राज्य  को  स्वयं  सरकारी  सहायता  देनी  पड़ेगी  |

 अध्यक्ष  महोदय  :
 वे  चाहते  हें  कि  केन्द्रीय  सरकार  सहायता  दे  ।

 प्री
 to  स०  थामस

 :  हम  केरल  सरकार  को  बता  चुके  हें  कि  हम  इस  बात  पर  प्राप्त  नकद  कर

 रहे  हैं
 कि  वह  उतना

 ही  बोझ
 उठाये  जितना  पहले

 की
 सरकार  उठा  रही

 |  पहले की  सरकार  8h,

 करोड़  प्रति  at  सरकारी  सहायता  देती थी  हमने उन  से  कहा  कि  वे  केवल  १  करोड़  का  भार

 उठायें  और  यदि

 वे
 इस  से

 ग्रसित
 भार  उठायेंगे  तो  हम  भी  उसमें  अरपना  war  देंगे  ।

 न

 bearer  झंप्रेजी  में
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 केरल  सरकार  को  इससे  अधिक  क्या  सहायता  कीं  जा  सकती है  ?  कभी
 भी

 मेरे  माननीय मित्र

 कह  रहे  हूं  कि  हमें  ३  रुपये  या  ४  रुपये  अधिक  देना  चाहिये  ।  यदि  वे  एक  करोड़  से  अधिक  सहायता

 रेंगे  तो  केन्द्रीय  सरकार  भी  उसमें  अपना  अंश  देगी  ।

 धरी  ईश्वर  द्यय्यर  :  क्या  पूर्वे  परिचित  गोदावरी  तथा  गहरा  जिलों  से  खुले  बाजार

 भाव  पर  हम  wa  खरीद  सकते  हूं
 ?

 भी  शठ  थामस  :  दक्षिण
 खण्ड  में  समुचित  मूल्य  बनाये  रखने

 के  उद्देश्य  से  ही
 हमने

 जानबूझ

 कर  इन  जिलों  में  नियंत्रित  मूल्य  की  घोषणा  की  है  ।

 श्री  नागी  रेड्डी  )  :
 वहां  नियंत्रित  मूल्य  पर  उपलब्ध  नहीं  है

 ।

 गन्नो  तिरुमल  राव  :  १  करोड़  की  सहायता  मे ंसे  केरल  राज्य  ने  कितना

 बचाया  है  ?  केरल  सरकार  उसमे ंसे
 रुपया  बचा

 कर
 सामान्य  करदाता

 पर  बोझ
 डालना  चाहती

 है  |

 wat  wo  wo  थामस  :
 ऐसे  लगता  है  कि  उसे

 ४०
 लाख  खर्चें  करना  पड़ा  है

 ।

 पम्रध्यक्ष  water  :  उचित  मूल्य  की  दुकानों  पर  चावल  क्या  भाव  बिक  रहा  है  ?

 प्र् ०  स०  थामस  :  १६  रुपये  प्रति  मन  ।

 श्री  जब  उठ  नायर  :  केन्द्रीय  सरकार  का  भण्डार  १६  रुपये  प्रति  मन  तथा

 स्थानीय  भण्डार  २०  रुपये  प्रति  मन  |

 केरल  राज्य  की  सरकार  ने श्रान्ध  सरकार  की  सहायता  से  ara  के  कुछ  मिल  मालिकों

 से  चावल  लेने  का  करार  कर  लिया  काफी  पहले  भी  वे  यह  व्यवस्था  कर  सकते थे  ।  केरल  राज्य

 को  चाहिये  था  कि  राज्य  के  भीतर  से  ही  वे  टेण्डर  मांगता  प्लोर  डेल्टा
 क्षेत्र

 को  छोड़  कर  अरन्य  क्षेत्र  से

 चावल  वसूल  करता  |

 बया  मानवीय  सदस्य  यह  चाहते  हूं  कि  इस  खण्ड  के  अन्य  राज्यों  को  हम  जो  सुविधायें  sat  दे

 वह  सुविधायें  केरल  को  दी  जायें  ?

 इस  फसल  में  उपज  भ्रच्छी  नहीं  हुई  है
 चावल

 का
 दाम  शरीक है  ।  नई  फसल

 के  जानें  पर  स्थिति  सुधर  जायेगी  |  चावल के  दाम  कुछ  बढ़  तो  केरल  सरकार  तथा  साम्यवादी

 दल  के  मेरे  मित्र  चाहते  हें  कि  वें  साफ  बच  जायें  म्यार  सारा  दोष  केन्द्र  पर  डाल  दें
 ।  फरवरी से  जून  के

 बीच  जब  मूल्य  लगभग  स्थिर  थे  और  उत्तर  के  राज्यों  की  दशा  बहुत  खराब  थी  तब  हमा रे  साम्यवादी

 मित्र  कहते  जैसा कि  उन  के  अमृतसर में  पारित  संकल्प  से  पता  लगता  कि  केन्द्रीय  सरकार

 बिल्कुल  असफल  रही  है  प्रौढ़  केरल  ने  स्थिति  को
 बड़ी  सुन्दरता

 से
 संभाल  रखा  है

 ।  यदि  दक्षिण  खण्ड

 के  निर्माण  तथा  वहां  की  स्थिति  को  सुधारने  का  श्रेय  वे  स्वयं  लेना  चाहते  हें  तो  मुझे  इससे  कोई  भ्रांति

 नहीं  पर  राज  जब  उन  पर  चावल  तथा  प्राय  वस्तुभ्नों  की  कठिनाई  है  तो  ् ५ वे अपने को को  बचा  कर

 केन्द्रीय  सरकार  पर  दोष  मढ़ना  चाहते  हैं  ।  अब  यह  कहना  कहां  तक  उचित  है  कि  राज एक  वर्ष  बाद

 केन्द्रीय  सरकार  केरल  सरकार
 के

 प्रति  भेद  भाव  बरत  रही  है
 ?

 बनी  हम  लोग  इन  सारी  बातों  का  श्रेय  श्री  प्र् ०  म०  थामस  को  देने  को  तैयार

 अ  णणायणयाययल्‍ुयल्‍यल्‍यणयल्‍ पर  कृपा  कर  के  वह  हमें  चावल  दें
 ।

 tat  dist  में
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 £.* हू ०  स०  या सस चूंकि  इन  महीनों  में  हमारे  सामने  कुछ  कठिनाइयां  हूं  हम
 पर  यह

 आरोप  लंगाया  जाता  है  कि  हम  केरल  राज्य  के  प्रति  भेदभाव  बरत  रहे  सभा  स्वयं  निर्णय  करे

 कि  क्या  माननीय  सदस्य  के  कथन  में  कुछ  सार  है  |

 सभा  का  अधिक  समय  लेना  ठीक  नहीं  है  ।  केन्द्र इस  सम्बन्ध  में  जो  कुछ  कर  सकता

 उसने  कर  दिया  है  ।  केन्द्र  ने  अपने  उत्तरदायित्व  को  निभाने  में  करो  उदासीनता  नहीं  दिखाई

 हँ  ।

 fara  महोदय  :  va  सभा  भ्रनिद्चित  तिथि  के  लिये  स्थगित  होती  है  ।

 थ  न  क  न
 इस  के  grata  लोक-सभा  निरी  at  क  लिये  स्थगित  हुई  ।

 १मूल  पं प्रे जी  में
 क ey



 दैनिक  संश्ेपिका

 २०  Peys

 विषय

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र  I VVX-9Q

 निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखे

 (१)  भारत  में  दूसरे  सामान्य  निर्वाचनों के  बारे  में
 प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  |

 (२)  अखिल  भारतीय  सेवा  १९५१  की  धारा  2  की

 उपधारा  (२)  के  अन्तर्गत  दिनांक  १३  १९५८  की

 भ्रघिसुचना  संख्या  जी०  एस०  कार  ११६३  की  एक  प्रति  ।

 (3)  श्रतुसुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के

 विद्याथियों  को  भारत  सरकार  की  छात्रवृत्तियों  के  बारे  में

 तारांकित  संख्या  ६९४  पर  श्री द०  अऋ ०  कट्टी  द्वारा  ३०

 gexec  को  पूछे  गये  एक  प्रतिपूरक  ,  प्रश्न  को  शुद्ध  करने

 वाले  वक्तव्य की  एक  प्रति  ।

 (¥)  सामाजिक  सुरक्षा  सम्बन्धी  अध्ययन  दल  के  प्रतिवेदन  की  एक

 (५)  श्रत्यावस्यक  पण्य  PEUY  की  धारा  ३  की  उपधारा

 (६)  के  हस्तगत  निम्नलिखित  श्रधिसूचनाश्रों  की  एक-एक

 (१)  दिल्‍ली  रोलर  फ्लोर  मिल्स  मूल्य

 MTA,  gus  में  कुछ  संशोधन  करने  वाली  दिनांक  २८.

 LEYS  की  जी०  एस०  कार  संख्या  ११२९ ।

 (२)  उड़ीसा  चावल  १९५७

 में  कुछ  संशोधन  करने  वाली  दिनांक  २९

 2eysg  की  जी०  एस०  कार  संख्या  g Ro  |

 (3)  चावल  धान  (afar  बंगाल )  दूसरा  मूल्य  नियंत्रण

 gays  में  कुछ  और  संशोधन  करने  वाली  दिनांक

 े  REYXS  की  जी
 ०  एस०  कार  संख्या  FQUR

 (४)  जी०  एस०  कार  संख्या  ११५५,  दिनांक  ४

 Peeye  |

 (५)  जी०  एस०  करार  संख्या  ११५६,  दिनांक  ४

 2eYs | |

 (६)  राजस्थान  चना  १९४५८

 में  कुछ  ्र  संशोधन  करने  वाली  दिनांक  ५

 १९५८  की  जी०  एस०  कार  संख्या  ११५७  |

 (३२३९)



 ३२४०

 विषय  थ्

 सभा-पटल  पर  रखे  गय  क्रमशः  )

 (७)  दिनांक  ४  geXs  की  जी०  एस०  कार

 ( संख्या  Cyc  '  जिसमें  चा  उत्तर  मूल्य

 नियंत्रण  ae Se)  दिया  गया  है  ।

 (5)  जी०  एस०  आर०  संख्या  दिनांक  ७

 Wes

 (&)  जी०  एस०  ग्राम  संख्या  ११६०,  दिनांक  ८  दिसम्बर

 १९५४८  |

 (१०)  जी०  एस०  करार  संख्या  RLEo,  दिनांक  ११  दिसम्बर

 LEXUS |

 (22)  जी०  एस०  कार  संख्या  ११९१,  दिनांक  ११  दिसम्बर

 PENS

 सरकारी  झाइनासनों  सम्बन्धी  समिति  का  कर्ष  वाही-पतरांश--संभा-पटल  पर

 रखा  गया  ३१७२

 दावों  बठक  का  कार्यवाही  सारांश  समा-पटल  पर  रखा  गया 1

 सभा
 की

 E  कों
 से

 सदस्यों
 की  श्रतुपस्थिति  सम्बन्धी  समिति के

 sess सभा-गटल  पर  रखे  ऐश्ये  ३१७३

 दसवीं  कौर  ग्यारहवीं  बैठकों  के  कार्यवाही  सारांश  सभा-पटल  पर  रखे  गये  |

 राज्य-सभा  से  सन्देश  १७३

 न q
 सचिव  ने  राज्य-सभा  ले  प्राप्त  एक  सन्देश  की  qait

 af  राज्य-सभा

 अपनी  १८  Xs  की  बैठक  में  लोक-सभा  द्वारा  ३

 १९५८  को  पारित  संसद  निवारण )

 १९५८  को  संशोधनों  सहित  पारित  कर  दिया  है  कौर  इस  अनुरोध  के

 साथ  विधेयक  को  वापस  कर  दिया  है  कि  संशोधनों  के  सम्बन्ध  में

 लोक-सभा  अपनी  सहमती  राज्य-सभा  को  प्रेषित  करे

 राज्य-समा  ढारा  संशोधित  रूप  वियेदक---सभा-पफटल  पर  रखा  गया  ३१७३

 सचिव वे  उं  पद  इता  १९  te  जिसे  राज्य-सभा

 ने  सं शोब तों  सहित  वापस  कर  दिया  सभा-पटल  पर  रखा  |

 Blow श्रविलम्बतीय  लोक  महत्व  के  विजय  की  ae  ध्यान  दिलाना

 श्री  मोहम्मद  इलियास  ने  कोयले  के  झ्रावण्टन  के  कम  किये  जानें  के  परिणाम

 वरूप  श्रीराम  रेलवे  2
 डिंग  कम्पनी हारा  S500  क्यारियों  को

 ग्र स्थायी  रूप  से  हटाये  जाने  की  खान  पौर  इंधन  मंत्री

 का  ध्यान  श्राकृष्ट किया  ।

 खान  फिर  ईन  मंत्री  स्वर्ण  faz)  ने  सम्बन्ध  में

 एक  वक्तव्य  दिया |



 RVR

 विषय  पृष्ठ

 ३१७४
 अनुपस्थिति की  अनुमति

 &  सदस्यों  को  लोक-सभा  ad बैठकों  से  ग्रमुपस्थिति
 की  anf  दी  wat  ।

 मंत्री  द्वारा  ERACE

 ~
 असैनिक  seat  उपमंत्री  of  aan )  ने  arlene स्तान  a  बकाया

 धनराशि के  बारे में  सर थी  हंसना  पौर  स०  शव  सामन्त  के  तारांकित

 प्रश्न  संख्या  ५६३  के  ४  १९५८  को  दिये गये  उत्तर  को  दूध

 करने  के  लिये  एक  वक्तव्य  दिया  t

 RMgY———-a ¥ विधेयक  पारित

 RVEQ— FRI

 (2)
 |

 विधि  मंत्री  to  कु ०  ने  प्रस्ताव  किया  कि  श्रुति

 निवारण  विधेयक पर  विचार  किया  जायें  ।  प्रस्ताव

 स्वीकृत हस  ।  खण्ड वार विचार  के  बाद
 विधेयक

 पारित  gar
 |

 (२)  वित्त  उपमंत्री  ब०  रा०
 ने

 प्रस्ताव  किया  कि  विदेशी

 विनिमय  विनियमन  )  विधेयक  पर  विचार  किया  जायें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।  खण्ड वार  विचार  के  बाद  विधेयक  पारित  ।

 (3)  fafa  मंत्री  ने  प्रस्ताव  किया  कि  लोक

 प्रतिनिधित्व  )  विधेयक  प्रवर  समिति  द्वारा

 वें दिति  रूप  निचार  किया  जाये  |  प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्डवार  विचार  के  बाद  संशोधित  रूप  पारित  झरा  ।

 (%)  वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  (ai  सती दा  चन्द्र  )  ने  प्रस्ताव  किया

 कि  उड़ीसा  बांट  ate  माप  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाप  ।  प्रस्ताव  स्वीकृत  gat  ।  खण्डवार  विचार  के  बाद

 विधेयक  पारित  हदी  |

 विधेयक  सम्बन्धी  पारित  समिति  में  भाग  लेने  के  लिये  राज्य-सभा  से  सहमत  होने

 का  प्रस्ताव--स्वीक्वत  ३१८४--९६

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )  ने  लागत  तथा  निर्माण

 लेखापाल  १९४५८  को  संयुक्त  समिति  को  सौंपने  तथा  उक्त

 समिति  में  लोक-सभा  के  सदस्यों  में  से  २०  सदस्य  नियत  करने

 सम्बन्धी  राज्य-सभा  की  सिफारिश  से  सहमत  होते  का  प्रस्ताव

 प्रस्तुत  किया  ।  चर्चा  के  बाद  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 ag  क  की  चर्चा
 ३१३

 श्री  वासुदेव  नायर ने  आन्घ्र में चावल में  चावल  की  बसूली  के  बारे  में  तारांकित

 प्रदान  संख्या  ०१  के  १२  १९४८  को  दिये  गये  उत्तर  से

 उत्पन्न  होने  वाली  बातों  पर  mg  घंटे  की  चर्चा  उठाई

 शाथ  तथा  कृत  उपमंत्री  to  म०  ने  वाद-विवाद का  उत्तर

 दिया ।

 लोक-सभा  निश्चित  तिथि  के  लिये  स्थगित  हुई



 दूसरी  लोक-सभा  के  छठे  सत्र  की  कार्यवाही  का  सारांश

 १.  सत्र  को  अवधि  १७  नवम्बर  सेਂ  २०  दिसम्बर

 Reus

 २.  बैकों  को  साया  ध

 बाहों  के  कुल  घंटों  की  संख्या  qs  घंटे  ५३  मिनट

 v.  मत  विभाजनों  की  संख्या

 ५.  सरकारो

 सत्र  के  प्रारम्भ में  लम्बित

 पुरःस्थापित  किये  गये  १७

 )  राज्य-सभा  द्वारा  पारित  रूप  में  समा-पटल  पर

 रख  गय  र

 प्रवर  समिति  को  सौंपा  गया  लोक  प्रतिनिधित्व  )

 ge4s

 )  सयुक्त  समिति  को  सौंपा  गया  भारतीय  बिजली

 १९५८

 प्रवर  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  लोक  प्रतिनिधित्व  )

 १९५८

 दिल्‍ली  किराया  नियंत्रण ata  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित

 १६५८

 पारित  किये  गये  १७

 राज्य-सभा  द्वारा  बिना  किसी  संशोधन के  वापस

 किये  गये

 राज्य-सभा  द्वारा  संशोधन  सहित  वापस  किया

 गयां

 सत्र  की  समाप्ति  पर  लम्बित  20

 ६.  गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयक  :--

 सत्र  के  प्रारम्भ में
 लम्बित  ्

 पुरःस्थापित  किये  गये  र्

 वापस  लिये  गये

 सत्र  की  समाप्ति  पर  लम्बित  प्

 (82¥2)



 ३२४३

 ७.  सरकारी  संकल्प

 )  प्रस्तुत  किये  गये  कोई  नहीं

 स्वीकृत  किये  गये  कोई  नहीं

 ८.  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  संकल्प

 प्राप्त हुए
 R&s

 स्वीकृत  हुए
 कोई  नहीं

 कार्य-पूरी  में  सम्मिलित  किये  गये  ge

 वापस  लिये  गये

 )  अस्वीकृत हुए

 €.  सरकारो  प्रस्ताव

 प्रस्तुत  किये  गये

 स्वीकृत  हुए

 १०,  गेर-सरकारी  सदस्यों  के  प्रस्ताव  a

 प्राप्त  हुए  YG

 गुरदीत  किये  गये  र्

 प्रस्तुत  किये  गये

 ११  सं विहित  नियमों  में  रूपभेद  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 )  प्राप्त  हुए  कोई  नहीं

 agra  किये  गयें
 पांचवें  सत्र  में  प्रस्तुत  किये गये  oy

 wea  किये  गये  ह  प्रस्तावों  पर  छठे  सत्र  में  चर्चा

 की  गई  |  एक प्रस्ताव  संकल्प

 के  रूप  में  स्वीकृत  हुश्न  ।

 १२.  श्रादिलम्बदीय  लोक  महत्व  के  प्रस्तावों  पर  चर्चा

 श्रे-चंदे  की  चर्चा  ध्

 १४.  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषयों  की

 जिन  की  दौर  मंत्रियों  का  ध्यान

 ग्रथित  कराया  गया  तथा  जिन  पर  मंत्रियों

 4  बजटीय  दिया  या  वक्तव्य  को  सभा-पटल

 पर  रखा  यश

 १५४.  स्थगन  प्रस्ताव  :--

 प्राप्त  हुए

 कोई  नहीं महात्  किये  गये

 जिन  पर  श्रष्यक्ष ने  श्रीमती महीं  दी

 313(A)  LSD—-S



 ३२४

 १६.. पूछे  गये  प्रदान

 तारांकित  १२४३

 अतारांकित  तारांकित  प्रश्नों  जिनको

 अ्रतारांकित  बना  feat  REE

 )
 set

 सूचना  प्रशन
 द्

 १७.  संसदीय  समितियों  के  प्रतिवेदन  उपस्थापित

 किये  गये  ¢, ——

 कार्य  मंत्रणा  समिति  2

 विशेषाधिकार  समिति  २  कौर

 सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति  सम्बन्धी

 समिति  २

 १ याचिका  समिति

 )  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा

 सम्बन्धी  समिति  र

 अधीनस्थ विधान  सम्बन्धी  समिति  १

 नियम  समिति
 कोई  नहीं


